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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 प्राकृतिक  उपचार

 +

 [ a¥y  रामेश्वर  टाटिया

 लगी  प्र०  ला०  बाईपास :
 *१२८५.

 {

 क्यां  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  कीं  दर्पा  करेगे  कि  :

 क्या  यह
 सच  है  कि  देश  में  प्राकृतिक  उपचार  का  प्रयोग  बढ़  रहा  है  ;

 संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  प्राकृतिक  कप चार  केन्द्रों की  संख्या  कितनी है  ;  शौर

 सरकार  ने  उन  केद्रों
 को  १९६०  में  कितनी  रकम  प्रदान की

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :

 भारत  सरकार  को  शस  संबंध  में  कोई

 जानकारी  प्राप्त  नहों  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  राशि  नहीं  दी  गयी  है  ।

 इसके  अतिरिक्त में  ag  भी  बता  देना  चाहता  हं  कि  हमने  राज्य  सरकारों  से  वास्तविक

 स्थिति  जानने
 का

 यत्न  किया  है  ।
 आंध्र  बिहार

 झर
 गुजरात  का  यह  कहना  है

 कि
 वहां  प्राकृतिक

 उपचार का  चलन  बढ़  रहा  उड़ीसा  अर  हिमाचल  प्रदेश  का  उत्तर  नकारात्मक

 त्रिपुरा  शर  मध्य  प्रदेश  ने  इस  संबंघ  में  कोई  निश्चित  उत्तर  नहीं  दिया  है  क्योंकि

 उनके  पास  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  रामेशवर  टांटिया
 :

 क्या  सरकार  को  न्या  है  कि  दमा  श्र  मधुमेह  के
 रोगों  का  यौगिक

 ौर  sphere  ढंग  से  उपचार  किया  गया
 है  ?

 मूल  अंग्रेजी
 में

 १८
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 श्री  कर मरकर
 :

 दमे
 के  यौगिक  ढंग  से  उपचार  के  बारे  में  मुझे  ज्ञात  है  ।

 रामेश्वर  भाटिया  :
 क्या  यह  सच  है

 कि
 हाल  ही  में  सरकार  ने  उसके  इलाज  के  लिये

 विश्वा यतन  योगाश्रम  को  अनुदान  दिया  है  ?

 fat  कर मरकर  :  वह  अनुदान  टांसिल  रोग  के  उपचार के  लिये  यौगिक  रीतियों के  प्रयोगों

 के  लिये  दिया  गया  है
 ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  मूल  wea  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  ऐसी  किसी  भी

 संस्था  को  कोई  भ्र तु दान  नहीं  दिया  गया  है  ।  कया  प्राकृतिक  उपचार  के  लिये  गत  वर्ष  मारवाड़ी

 सहायता  संस्था  को  कोई  दिया  गया  प्र  ?

 1]  कर मरकर
 :  में  समझता  हुं  कि  वह  श्रमदान  आयुर्वेदिक  उपचार

 के
 लिये

 दिया गया  था  ।

 थ्री  पलनियाण्डी  :  क्या  सरकार  मधुमेह  के  यौगिक  उपचार  के  लिये  राज्य  सरकारों को  कोई

 अनुदान  देगी
 ?

 ची  कर मरकर  :  यदि  कोई  निश्चित  योजना  भेजी  जाये
 तो  हम  उस

 पर  विचार  करेंगे

 श्री  पद्म  देव  :  क्या  सरकार ने  इस  पद्धति की  उपयोगिता  के  संबंध  में  ज्ञान  mifcer  के  लिये  कोई

 झन्वेषणा  कमेटी  बनाई  है  जोकि  यह  मालूम  करे  कि  यह  ठीक  भी  है
 या

 नहीं
 ?

 श्री  करमरकर  :  नेचर  क्यों  के  लिये  श्राप  कह  रहे  हैं
 ?

 थी  पद्य  देव
 :

 जी  हां  ।

 श्री  करमरकर :  कोई  कमेटी  नहीं  बनाई  गई  है  |

 रेलवे  की  फाल तु  जमान

 श्री  कौडियाल
 1१२८६.  ५

 ait  वॉरियर  :

 क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  की  wag  भूमि  पर  खेती  के  लिये  लाइसेंस  देने  के  वास्ते  आजकल
 प्रक्रिया

 अपनायी  जाती है  ;

 क्या  रेलवे  को  इस  भूमि  से  कोई  भराय  हो  रही  है
 :

 यदि  तो  कितनी  ;  प्रौढ़

 रेलवे  के  पास  इस  समय  कितनी
 एकड़  फालतू  भूमि

 रेलवे की  कृषि  योग्य  फालतू  मौन
 के रेलवे  उपमंत्री  सें

 ०
 वें  ०  राम स्वामी )

 :

 जाती  है  इस
 संबंध  में  वर्तमान  प्रक्रिया यह  है

 कि
 वह  भूमि  राज्य  सरकारों के  हवाले कर  दी

 भूमि  के  बारे  में  विभिन्न  कृषकों  को  लाइसेंस  देने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों की  होती  है  |

 el ae  क  ————  —

 ba |
 त

 मूल  अंग्रेजो
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 विभिन्न  रेलों
 द्वारा  श्रमी  तक  कुल  १६,  ५९,६४६  रुपये  वसूल  किये  गये  हैं  ।

 इस  समय  कुल  लगभग  ४७,८३०  एकड़  कृषि  योग्य
 भूमि  रेलवे  के  पास  उपलब्ध

 tat  कौडियाल क्या  उस प्रकार  की  भूमि  आवंटित  करते  समय  भूमिहीन  ate  निर्धन

 किसानों  को  प्राथमिकता दी  जाती  है  ?

 प्री सें०  Fo  राजस्थानी  :
 हमारा  इससे  कोई  संबंध  नहीं  है

 ।
 हम  तो  यह  भूमि  राज्य  सरकारों

 के  water  कर  देते  हैं  फिर  वे  सरकारे  ही  भूमि  का  श्रार्वटन करती  हैं  ।

 fof  पलनियाण्डी  :  कया  सरकार इन  राज्य  सरकारों  को
 यह  परामर्श  देगीਂ  कि  वे  केवल

 भूमिहीन  मजदूरो  को  ही  भूमि  आवंटित  करें
 ?

 श्री  सें०  राम स्वामी
 :

 भूमि  के  उपयोग  से  हमारा  सीधा  संबंध  नहीं  है
 ।

 यह
 तो  राज्य

 सरकारों  की  नीति  पर  निसार  करता  है  ।  मेरा  च्  है  कि  वे  सरकारें छोटे  काश्तकारों को  ही

 भूमि  देती  हैं
 ।

 गधी  कुन्दन :  केरल  में  कितनी  फालतू  भूमि  उपलब्ध  है  कौर  क्या  सरकार  को  हरिजन  सहकारी

 संस्थाਂ  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुश्न  है  कि  उस  फालतू  भूमि  में  उन्हें  स्थान  दिया  जाये
 ?

 fa  सें०  Fo
 राम स्वामी

 :
 मेरे  पास  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  हैं

 ।

 श्री  कौडियाल  :  क्या
 सरकार  इस  प्रकार  की  भूमि

 उन
 रेलवे  कर्मचारियों  को  देने  का  विचार

 रखती  है
 जो  कि  काश्त  करना  चाहते  हैं

 ?

 fat  dodo  राम स्वामी  :  हम  कभी  कभी  रेलवे  कामना  रियों  को  भी  दे  देते  परन्तु  जमीन

 देते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि  काश्तकारी  से  उनके  अपने  रेलवे  के  कार्यों  में  बाघा

 न  पड़े |

 pal  crater सिह
 :

 सरकार  की  यह  एक  घोषित  नीति  है
 कि

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  फालतू

 भूमि  भूमिहीन  कृषकों  और  विशेषतया  हरिजनों  को  आवंटित की  जाये  at  फिर  इस  रेलवे

 फालतू  भूमि  के  संबंध  में  स्पष्टतया  क्यों  नहीं  कह  दिया  जाता
 कि

 यह  भूमि  केवल  मात्र  निर्जन  कृषकों

 कौर  हरिजनों  को  दी  जाये ?

 fara  महोदय :  यह  तो  केवल एक  सुझाव  है  ।

 रेलवे  मंत्री
 जगजीवन

 :  हमने  राज्य  सरकारों  को
 यह  लिख  दिया है  कि  जहां

 की  जाये  |

 पॉस्चर  FAT

 1* १२८८.  नंजप्प  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 पॉस्चर  gat  को  जीवित  बालपतःघातਂ  विषाणु  टीकों  के  झ्नुसंघान  के

 लिये  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  ;

 wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 मे
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 इस  संस्था  ने  सरकारी  सहायता  से  wea  किन  अनुसंधान  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लिया
 is

 wa  तक
 क्या  सफलता  प्राप्त  हुई  है

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  भी  :  कौर  केन्द्रीय  सरकार  की  से  जीवित
 बाल पक्षाघात  विषाणु  टीकों

 के
 संबंध  में  भ्रनुसंघान  कार्य  के  लिये  पॉस्चर  इंस्टीट्यूट  को  कोई

 विशेष  अनुदान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारत  सरकार
 से

 प्राप्त  fate  सहायता  से  उस  संस्था  में  निम्नलिखित  waders

 कार्य  प्रारम्भ किये  गये  हैं

 (१)  सीरम  के  प्रभाव  ate  wire  पैमाने  पर  इसके  उत्पादन  के  संबंध में

 अध्ययन  ,

 (२)  के  संबंध में  अध्ययन |

 (३)  इन्फ्लुएंजा  के  संबंध में  अघ्ययन ।

 (४)  ware  संबंधी  तथा  दांतों  संबंधी  विषाण  के  बारे में  अध्ययन  |

 (4)  सानिया  प्रौढ़  ae  के  संबंध  में  |

 (६)  आतशक  संबंध में  भ्रध्ययन  ;  कौर

 (७)  हैजा  के  संबंध में  sears

 भारत  सरकार  द्वारा की  पूछताछ के  परिणामस्वरूप  संस्था  द्वारा  किये  गये

 क्यों  का  एक  प्रगति  प्रतिवेदन  संस्था  के  १९६०  संबंधी  वैज्ञानिक  प्रतिवेदन  में  सम्मिलित  है  ।  उसकी

 एक  प्रति  संसदीय  पुस्तकालय  में  रख॑  दी  गयी  है  |

 श्री  नंजर  :  उस  संस्था  द्वारा  हाल  ही  में  विजयवाड़ा  कौर  नागपुर  में  He  उठने  वाले

 पक्षाघात  के  रोग  की  रोक  यामਂ  के  लिये  क्या  सेवा  की  गयी  थी
 ?

 श्री  कर मरकर  :  में  समझता हूं  कि  उस  संस्था  ने  रोग  के  स्वरूप  तथा  कारणों  की  खोज  के
 लिये

 विशेषज्ञ नियत  किये  थे  ।

 महोदय  :  प्रोटीन  प्रौर  कछार  के  क्षेत्रों  में  बालपक्षा  घाट  के  संबंध  में  कई

 प्रदान  पूछे  गये  थे  |

 श्री  कर सरकर  :  अब  वह  रोग
 दब

 गया  है
 ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  इस  संस्था  को  २  लाख  रुपये  पूंजीगत  भ्रनुदान  के  रूप  में  और

 १.८३  लाख  रुपये  MIAH  अन  दान  के  रूप  में  दिये गये  थे  ।  उनके  अतिरिक्त  संस्था  म  ग्रौर भी कई भी  कई

 अन सध घान  कार्यक्रम  भेजें  हैं  उनके  संबंध  में  क्या  स्थिति  है ?

 श्री  करमरकर
 :  जहां  तक  भारत  सरकार  के  श्रनुदान  का  संबंघ  5,98, ¥KR  रुपये

 इमारतों  के  प्रोगाशालाग्रों  की  स्थापना  शादी  के  संबंध  में  दिये  गये  हैं  ।  YEXE-—Ko  MIT
 | च ३

 १९६०-६१  में  अनावेदक श्रमदान  दिये  गये  चार  १  मे ं२.  ५०  लाख  रुपये  दिये  गये  थे  ।

 १९६०-६१  में  ५  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  जहां  तक  अनुदान  का  संबंघ  PRYE—Eo FT में

 pees
 रुपये  प्रकार  FE Ko-KR  में  ८३,५४३  रुपये दिये  गये  हैं

 ।

 मूल  अ
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 pat रामी  रेडडी  :  यह  रोग  आंध्र  प्रदेश
 के  कुछ

 क्षेत्रों  में  फूट  उठा
 कया  वहू दब  गया

 ह ै?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  है  कि  वह  रोग  कब  दब
 गया  है

 |

 शनी  रामा  इस  रोग  से  कितनी  मौत  हुई  हैं  और  इस  रोग  की  रोकथाम  के  लिये  केन्द्र की

 से  क्या  सहायता  दी  गयी  है  ?

 फ्री  कर मरकर  :  उस  क्षेत्र  के  लिये  वह  एक  चिन्ताजनक  मामला  था  ।  एक  मास  सुग्रा  है

 वहां  से  हमें  वाल पक्षाघात  के  संबंध  में  रिपोर्ट  मिली हैं  ।  इस  वर्ष  बालपक्षाघात  अधिक  घातक  रहा

 हमने  यहां  से  एक  वरिष्ठ  पदाधिकारी  भेजा  था  ।  भारतीय  चिकित्सा  श्रनूसंघान  परिषद्‌  की

 से  भी  एक  पदाधिकारी  भेजा  गया  ।  उस  रोग  की  घटना  के  बाद  उचित  ध्यान  गौर  भोजन  शादी

 देने  के  अतिरिकत  श्र  तो  कुछ  भी  करन  नही  पड़ता  ।  इसका  कोई  विशेष  इलाज  नहीं  है  ।  प्रदान तो

 भविष्य  में  उस  रोग  की  रोकथाम  करने  का  है  ।  घ्  प्रदेश  सरकार  ने  हमसे  यह  कहा  था  कि  हम

 अन्य  देशों  से  विशेष  प्रकार  के  टीके  मंगवाये  ।  हमने  उन्हें  पुरा  झा वासन  दिया  है  are  भविष्य  में  भी

 हम  उनकी  सदा  सहायता  किंग  ।  इस  दौरान  में  वह  रोग  दब  गया  परन्तु  बड़ा  सतर्क  रहना  पड़ेगा  ।

 fat  रामी  रेड्डी  :  उससे  कितने  बच्चों  की  नृत्य  हो  गयी  थी  ?

 pa  कर मरकर :  मुझे  इसके  लिये  पूर्व॑  सूचना की  जरूरत  है  ।

 श्री  बेंकटसुब्बया  :  क्या  सरकार  सुरक्षा  संबंधी  कार्यवाही  के  रूप
 में  आं घ्  प्रदेश  के  विभिनन

 सामान्य  अस्पतालों  को  उक्त  टीके  संभावित  करने  का  विचार  रखती है  ?

 फन्नी  करमरकर  :  हां  ।  आघ्  प्रदेश  सरकार  इस  संबंध  में  विचार  कर  रही  है  ।  हम  उन्हें

 सभी  प्रकार  की  सहायत  देंगे  ।

 part  नंजर  :  ऐसे  फ्रीगंज  राज्य  हैं  जो  टीकों  के  लिये  इस  संस्था  पर  निर्भर  करते

 हैं  कौर  वह  मांग  पुरी  की  जा  रही है  ?

 शनी  कर मरकर
 :  इसके  लिये  मुझे  पूवे  सुचना  की  जरूरत है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजीर

 PRISE.  श्री  स०  मो०  बनर्जी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .
 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  १  FRRe  से  खतरे की  जब ज पीरों को  हटा

 दिया  गया

 हैं  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  इससे  यात्रियों  को  बड़ी  कठिनाई होने  की  संभावना है  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें

 ०
 व०

 :  हां  ।  कुछ  एक  गाड़ियों  में  ।

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]  |

 गौर  जंजीरों का  हटा  देना  आवश्यक  समझा  गया  है  क्योंकि  जंजीरों  का  निरन्तर

 दुरूपयोग  किया  जा  रहा  है  उसके  परिणाम  स्वरूप  गाड़ी  सेवाओं  में  बाघा  उत्पन्न  हो  रही  है  प्रौढ़

 यात्रियों को  भ्रसुविधाग्रों  का  सामना करना  पड़  रहा  है  ।

 1  मूल  प्रंप्रेजी  में



 मौखिक  कतर  ©
 १९६१

 चीज़ स०
 सो०

 बनर्जी
 :

 विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  १  १९६ १  से  पूर्वोत्तर  रेलवे

 की  लगभग
 ३७  गाड़ियों से  जंजीर हटा  दी  गयी  हैं  ।  कया  रेलवे  प्रशासन श्री  रामाराव  की  दुखपूर्ण

 मृत्यू
 को

 ध्यान  में  रखते  ्  wert  निर्णय
 को

 बदल  देने
 का

 यत्न  करेगा  और  फिर  से  इस  क्षेत्र में
 खतरे  की  जंजीरों  का  प्रयोग  फिर  से  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?

 श्री सें०
 ब०  राम स्वा मो

 :  अपने  निर्णय
 को

 बदलने
 का

 हमारा  कोई  विचार  नहीं  इस

 संबंध  में  में
 सभा

 के  सामने  कुछ  तथ्य  रखना  चाहता  हुं
 ।  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  ३६ १  गाड़ियों में  से  ५३

 की  खतरे  की  जंजीरें  हटा  दी
 गयी  हैं  अर्थात  केवल  १४  प्रतिशत  गाड़ियों की  जंजीरें  हटायी गयी  हैं  ।

 १  १९६१
 से

 इस  सूची  में
 ष्

 गाडियां  सम्मिलित  कर  दी  गयी  पूर्वोत्तर रेलवे  में  खतरे
 की  जंजीरों  का  दुरुपयोग  सब  से  अधिक  होता है

 ।  यह  दुरुपयोग  अखिल  भारतीय  दुष्टि से  २९. २

 प्रतिशत
 अधिक

 है
 ।  १९  ५७

 से  यह  दुरुपयोग  १००  प्रतिशत  बढ़  गया  इसलिये  हमें  मजबूर  होकर

 कुछ  एक  गाड़ियों  से  जंजी  रें  हटा  देनी  पड़ी  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 faery  महोदय  में
 इस  संबंध  में  ard  घंटे  की  चर्चा  के  लिये  रुकती  we  उसमें

 चर्चा  करने  का  पर्याप्तਂ  अवसर  मिल  सकेगा  |

 दार्जिलिंग  हिमालयम  दाखा  रेलवे  पर  दुर्घटना

 +

 1*१२६०.  sat  मुहम्मद  इलियास

 Lat
 प्र०  च  बख्शा

 क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 \  )  var  दार्जिलिंग  हिमालयन  शाखा  रेलवे  पर  २५  १९६१  को  एक  दुर्घटना

 हो गयी थी  ;

 इस  दुर्घटना में  कितने  व्यक्ति
 मरे  ;  और

 इस  दुर्घटना  का  क्या  कारण  था  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ao  :  हां  ।

 a

 वह दुर्घटना रेलवे  कर्मचारियों  की  असावधानी के  कारण  हुई
 थी  ।

 fat  मुहम्मद  इलियास
 :

 कया  इस  दुर्घटना  के  कारणों
 की

 खोज  करने  के  लिये  कोई  जांच
 की  गयी  है  कौर  क्या  इस  घटना  के  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री  सें०  do  राम स्वामी  :  विभाग  के  उप  प्रमुखों  द्वारा  एक  संयुक्त  जांच  की  गयी  थी  शौर

 लोको  फ्यूल  इंस्पेक्टर  इस  दुर्घटना के  लिये  उत्तरदायी  सिद्ध  garg
 ।  उसे  मुभ्नत्तिल  कर  दिया  गया

 हैं  ।

 fat  तक  ao
 विट्ठल  राव

 :  क्या  विभागीय  जांच  के  श्नतिरिक्त  रेलवे  के  वरिष्ठ  सरकारी

 निरीक्षक  ने  भी  उसकी  संविहित  जांच  नहीं  रक

 7  ome.  at
 ee  +..  की

 मूल  मरंग्रेजी में
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 fa  सें०  वें०  राम स्वामी  :  इसके  लिये  सं विहित  जांच
 की

 जरूरत  नहीं

 ५ है  न् ०  क्या  :  क्या  यह
 सच

 नहीं  है  कि  यह  दुर्घटना  apa  ब्रेक  के  खराब  हो  जाने

 दुई  थी  ?

 श्री सें०
 Fo  राम स्वामी

 :  यह  एक  वैकुण्ठ  ट्रायल  ट्रेन
 थी  ।  वह  तेज  रफ्तार  से  जा  रही  थी  ।

 सामान्यतया  १२  मील  प्रति घंटे  की  भ्र नुम ति  परन्तु वह  अधिक  रफ्तार  से  चल  रही  थी  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  यात्री  डिब्बों  के पायदानों  पर  खड़े हो  जाते

 हैं  wie  डिब्बों  की  छतों  व  फें  पर  भी  बैठ  जाते  हैं  पौर  इसी  लिये  सामान्यतया  दुर्घटनाएं  होती  हैं  ।  कया

 इस  गलत  तरीके  की  रोकथाम  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 श्री सें०  राम स्वामी  :  मुख्य  प्रदान  यह  है  कि  इस  दुर्घटना  का  कारण  क्या  था  कौर  वह  मेंने

 बता  दिया  है  ।

 श्री
 त०ब०  विट्ठल राव  :  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  के  अनुसार  ऐसी  किसी  भी

 के

 सम्बन्ध  में  जिसमें  किसी  की  मृत्यु  हुई  विभागीय  जांच  के  अतिरिक्त  संविहित  जांच
 भी  की  जाती

 है  ।  wa  यहां  लोको  फ्यूल  इंसपेक्टर  को  जिम्मेवार  ठहराया  गया  परन्तु  उस  का  अपराघ  क्या  है
 ?

 भी  सें०  वें
 ०  रास स्वामी  :  वह  उस  गाड़ी  का  इंचाज  था  प्रौर  उसने  गाड़ी  को  भ्रमित  तेज

 रफ्तार से  चलने  दिया  था  ।

 श्रीधर  चे  बाधा
 क्या  सावधानी  रखी  जाये  तो  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम

 की  जा  सकती  है  ?

 faery  महोदय :  उन्होंने  यही  तो  बताया  हूं  कि  गाड़ी  ग्र सावधानी  के  कारण  ही  भ्रमित
 रफ्तार  से  चल  रही  थी  ।

 श्री  प्र०  नू ०  बयान
 :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  जायेगी

 ?

 श्री  सें०
 do  राम स्वा सी

 :  में  नहीं  समझता  कि  इसके  लिये  सं विहित  जांच
 की

 कोई

 यकता है  ?

 कृषि  वस्तु  मूल्यांकन  परामदांदात्री  समिति

 FLQLZ  थी  खुदा वकत राय  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  काफी  समय  से  एक  कृषि  वस्तु  मूल्यांकन  परामर्शदात्री  समिति  की

 स्थापना का  प्रस्ताव

 यह  कितने  दिनों  से  चल  रही  है

 सरकार  को  इस  प्रस्ताव  के  मानने  में  क्या  कठिनाइयां हैं

 इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  कार्यान्वित  होने  की  आशा

 कृषि  उपमंत्री  सो०  व०
 जी  नहीं  ।

 ते
 (4)  ही

 नहीं

 मूल  dist  में
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 श्री  aaa  राय
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  पिछले  दिनों  जब  दूसरा  सदन  बैठा

 gar  तो  माननीय  मंत्री  जी  ने  वहां  पर  एक  वक्तव्य  दिया  था  उन्होंने  कहा  था कि  वह  इस

 परामशंदात्री  समिति  के  बारे  में  सरकार  से  बात  कर  रहे  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  fo  का०  :
 माननीय  सदस्य  ने  सवाल  में  जिस  कमेटी  के

 बारे  में  पूछा  वह  कमेटी  कोई  दूसरी  कमेटी  मालूम  होती  है  ।  जहां  तक  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस

 इवेल्यूशन  कनसल्टेटिव  कमेटी  का  सम्बन्ध  वह  कभी  हमारे  ध्यान  में  नहीं  थी  ।  मैँ  जिस  कमेटी

 का  ज़िक्र  कर  रहा  वह  एग्रीकल्चरल  कामोडिटीज़  कनसल्टेटिव  कमेटी  ake  एडवाइज़री  कमेटी

 थी  ।  ane  वे
 दोनों  कमेटियां  एक  ही  तो  में  मानता  हूं  कि  वह  प्रदान  विचाराधीन  है  atk

 जल्दी
 से

 जल्दी
 उसकी  नियुक्ति होनी  चाहिए

 |

 श्री  ख़ुशवन्त  राय  :  इस  प्रस्ताव  के  मानने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  माननीय  मंत्री जी  पर

 क्या  दबाव  पड़  रहा  है  ?

 श्री स०  का ०  पाटिल
 :

 कठिनाई  तो  बड़ी  जबरदस्त  है  कि  जिस  देश  में  वह  चीज़  बनी  वहां

 इतना  भाव  सपोर्ट  देना  है  कि  बराबर  यह  बात  सोचनी  कि  नगर  वह  चीज़  हम  हिन्दुस्तान

 में  जारी  तो  इसके  माने  शायद  ये  होंगे  कि  करोड़ों  रुपये  देने  होंगे  ।  बराबर  विचार  कर  के  वह

 चीज़  बननी  चाहिए  |  वह  चीज़  यकायक  नहीं  बनती  है  ।  उस  में  समय  लगता  है  ।  हमारी  नज़र  में  वह

 चीज़  ऐसी  है  कि  वह  बननी  ate  एक  दिन  ऐसा  जब  फ़ामंज़  को  कुछ  न  कुछ

 कान  देना  पड़ेगा ।

 श्री  गजराज  fag:  जिस  कृषि  उत्पादन  सलाहकार  समिति  की  खाद्य  मंत्री  ने  पहले भी  चर्चा

 की  है  कौर  जिसके  सम्बन्ध  में  उन्होंने  पहले  यह  माना
 था

 कि  योजना  आयोग  यह  कठिनाई  पैदा  कर

 रहा  है  कि  इस  तरह  की  क़षि  उत्पादन  सलाहकार  समिति  बनती  तो  खेती  करने  वाले  लोग

 प्लानिंग  कमीशन  पर  जोर  देते  रहेंगे  कि
 उनकी  कीमतों  को  क्योंकि  तृतीय

 पंचवर्षीय  योजना  शुरू  हो  चुकी  इसलिये  wear  में

 श्रेय  महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  व्याख्यान  दे  रहे  भाषण  दे  रहे  हैं
 ?

 शो  amma सिंह  में  पृष्ठभूमि बता  रहा  हूं  ।

 meat  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  प्रदान  कया  है
 ?

 श्री  गजराज  सिंह
 :

 रदन  यह  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  किसानों  को  उनके  कृषि

 दन  का  उचित  मूल्य  मिल  इसके  लिये  इस  कमेटी  को  तुरन्त  बनाने  की  तरफ  सरकार  क्या  कदम

 उठा रही  है  ?

 श्री स०  का०  पाटिल  : तुरन्त नहीं  शायाद  थोड़ा  समय  लगेगा
 |

 उसकी  कुछ  एक  पंक्तियां

 होती  हैं
 ।

 भ्र भी  जो  जोनल  रेस्ट्रिवशन्स  हैं  कौर  दूसरी  जो  रेस्ट्रिक्शन्ज  हैं  वे  चन्द  रोज़  में  चली

 हट  जायेंगी  ।  उसके  बाद  हमें  देखना  पड़ेगा  कि  क्या  नतीजे  निकलते  क्या  परिणाम  होते  हैं  कौर  हमारी

 खेत  या  हमारे  कृषि  पर  इसका  क्या  पड़ता  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  उसके  बाद  कुछ  भार  जरूर  पड़ेगा

 श्र  तब  हमें  इस  प्रकार  का  एक  सपोर्ट  देना  चाहिये  कौर  उसके  लिये  इस  तरह  की  कमेटी  की  नियुक्ति

 होनी  चाहिये
 ।

 लेकिन  वह  सब  चीज़  विचाराधीन  है
 ।
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 श्री  राय  :  जहां  तक  मुझे  स्मरण  है  नवम्बर  १९४९  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा

 था  कि  ag  ऐसी  समिति  बनायेंगे  ate  उस  से  यह  चीज  विचाराधीन  है  ।  क्या  इतना  समय  काफी

 नहीं  है  कौर  भ्रमर  काफी  नहीं  है  तो  जानना  चाहता  हूं  कि  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  इसके  लिये  समय  ज्यादा  ही  चाहिये  ।  यह  विचार  ऐसा  नहीं है  कि

 केवल  मगर  में  कोई  चीज  श्री  गई  कौर  उसको  हमने  कर  दिया  ।  उसके  नतीजे  देखने  के  नहीं

 पांच  दस  बरस  बाद  के
 भी  ।

 यह  कोई  ऐसी  चीज़  नहीं  है--यह  कृषि--कि  शायद  उसमें  करोड़  दो  करोड़

 रुपये  जायेंगे  |  शायद  वह  जिम्मेदारी  लेनी  होगी  लेकिन  सोच  समझ  कर  लेनी  होगी  ।  जब

 ऐसी  बात  है  तो  उसमें  समय  तो  लगता  ही  है  ।  तभी  अवस्था  खराब  नहीं  हुई  है  ।  प्रभी  तो  हमें  नतीजों

 को  देखना  है  जो  कि  के  टूटने  के  बाद  सामने  पे  दा  होंगे  गौ रस उन  को  बराबर  देख  कर  कौर  बराबर

 उन  पर  विचार  वह  चीज़  बनानी  होगी  ।

 श्री  वाजपयी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  इस  प्रकार
 की

 समिति  बनाने  के  पक्ष  में

 नहीं  है  कौर  यदि  सच  है  तो  योजना  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारण  बताये  हैं
 ?

 श्री  स०  का०  पाटिल :  योजना  आयोग  वह  चीज़  बनाने  के  खिलाफ  नहीं  है  ।

 14:11  हेड़ा
 :

 कया  मूल्य-स्थिरता  संभी  wal  के  लिये  आवश्यक  होगी  या  कि  केवल  कुछ  एक

 वस्तुभ्नों  के  लिय  मूल्य  सम्बन्धी  स्थिरता  प्रदान
 की

 जायेगी  ।

 बी  स०  का०
 पाटिल

 :
 वास्तव  में  यही  बात  तो  में  भी  बनने  वाला

 था  ।
 क्योंकि  हमें

 लगभग  सभी  कृषि-पद्यों  के  मूल्यों  की  झर  ध्यान देना  इसीलिये  तो  इतना  समय  लग  गया  है  ।

 पत्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 माननीय  मंत्री  ने  att  कभी  बताया  है  कि  शीघ्र  ही  खाद्य

 सम्बन्धी जोन  समाप्त  कर  दिये  जायेंगे  ।  क्या  उड़ीसा  कौर  बंगाल  के  बीच  के  जोन  को  भी

 समाप्त कर  दिया  जायेगा  ?

 शी  स०  wo  पाटिल
 :  में  कल  इस  सम्बन्ध  में  एक  बयान  दूंगा

 |

 =  आया मेर  ०  ०  छ  ७  क॥
 pat  राजेन्द्र  सिह

 :
 वे  कह  रहे  हैं  कि  वे  कल  बयान  देंगे  तो  q  इसी  समय  ही  सभा  को  यह  बात

 नहीं  बताना  चाहते  ?

 महोदय
 :

 वे  कल  बतायेंगे  ।

 शी  ब्रज राज सिह  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिस  तरह

 औद्योगिक  उत्पादन  के  लिये  कास्ट  स्ट्रक्चर  जानने  के  लिये  सरकार  की  तरफ  से  समिति  बनी  हुई  है

 उसी  तरह  से  खेती  के  pat  की  कास्ट  स्ट्रक्चर  जानने  के  लिये  सरकार  क्या  कोई  इस  प्रकार  की  समिति

 बनायेगी ?

 श्री  स०  का
 ०

 पाटिल
 :

 वही  कमेटी  जिसका  जिक्र  किया  जा  रहा  कास्ट  स्ट्रक्चर  की  बत

 भी  करेगी
 ।

 जेसे
 दो

 चार  कमेटियां  उनके  बजाय  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  एक  ही  कमेटी

 जो  सब  चीज़ों  पर  विचार  करे  जिसमें  कास्ट  स्ट्रक्चर  भी  जाता  नाल र

 मूल
 wast

 में
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 पर्यटन  सम्बन्धों  प्रचार

 श्री  ई  म०  तारिक

 १२९६४.
 Lan  हरविन्द

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पर्यटकों  द्वारा  भारत के  पर्यटन

 को  प्रोत्साहित करने  के  लिये  १९५९-६०  Fe Qo—ki  में  प्रत्येक  वर्ष  विदेशों  में  प्रचार  करने  पर

 कितना  घन  व्यय  किया  गया  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  राज  PEXE—Ko

 FEKO—|ER  में  विदेशों  में  प्रचार  करने  पर  निम्नलिखित  राशियां  खर्च  की  गयी  हैं  :

 PEYE—Ko  २३.  EQ  लाख  रुपय

 १९६०-६१  २६.  ५०  लाख  रुपये

 थी  मु  तारिक :  में  जानना  चाहता  हूं

 ह

 बाहर  के  मुल्कों  को  इन  एडवरटिजमेंट्स को

 देने  के  बारे  में  हुकुमत  की  पालिसी  क्या  क्या  ये  एडवरटिजमेंट  वज़ारत  तरफ  से  डायरेक्ट

 दिये  जाते  हैं  या  मिनिस्ट्री  श्राफ  इनफार्मेशन  एण्ड  ब्राड  कार्विग  के  ज़रिये  दिये  जाते हैं  ?

 श्री  राज  बहादुर :  इसकी  जिम्मेदारी  टूरिस्ट  डिपार्टमेंट  के  ऊपर  है  |  टूरिस्ट  डिपार्टमेंट  के  श्राठ

 दफ्तर  हैं  बाहर  जो  एक  प्रोग्राम  बनाते  हैं  बेहतर  से  बेहतर  किस्म  का  जिसमें  अख़बारात
 मैनेजिंग

 में  कौर  जनरल  में  इनको  देने  की  बात  होती  है  ।
 वह  प्रोग्राम  फिर  टूरिस्ट  डिपार्टमेंट  में  जाता  है

 और

 एस  पर  फैसला  किया  जाता  है  ।

 fat  दो०  - 6९  विश्व  के  किस  देना  से  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  भ्रमित  राय  होती  है

 कौर  वहां  से  कितने  पर्यटक  at  हैं
 ?

 थी  राज  इसके  लिये  बहुत  लम्बें  उत्तर  की  श्रावव्यकता  है  ।  एक  लम्बा  चौड़ा

 विवरण देना  पड़ेगा  1

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  हाल  ही  में  न्यूयॉर्क  परेशान  कार्यालय  ने  भारत  सम्बन्धी  कुछ  विज्ञापन

 प्रकाशित  किये  थे  जिन्हें  वहां  की  कुछ  पत्रिकाओं  कौर  समाचार  पत्रों  द्वारा  लेने  से  इंकार  कर  दिया

 गया  था  ।  उसका  क्या  कारण  था

 श्री  राज  बहादुर  :  मुझे  इस  बारे  में  तो  ज्ञात  नहीं  परन्तु  सामान्यतया  सभी  पत्र-पत्रिकाओं

 के  लिये  विज्ञापन  छापना  आवश्यक  नहीं  है  ।  वे  अपनी  इच्छा  से  उन्हें  चुन  लेते  हैं  कौर  छाप  देते  हैं
 ।  वे

 इसके  लिये  बाध्य  नहीं  किये  जा  सकते  |  माननीय  सदस्य  ने  देखा  होगा  कि  पत्रिका

 में  हमारे  dar  के  सम्बन्ध में  कई  बहुत  भ्रच्छे  विज्ञापन  जाये  वे  चार  या  पांच  पृष्ठों  में  हैं
 ।

 उन
 पर

 कई  लाख  रुपयों  का  खच  ्  |

 atmo  मु०  तारिक :  क्या  यह  दुरुस्त  है  थि  वाशिंगटन के  एफ  मशहूर  जरल  हद स्वू याक

 ने  आपका  दिया  हुमा  एक  इश्तहार  जो  खजुराही  के  बारे  में  यह  कह  कर  झपको  वापिस  लौटा

 ?  प्री  यह दिया  कि  इसे  हमारे  रहने  वालों  फे  कैरेक्टर  पर  बुरा  असर  पढ़ेगा  दुरुस्त है  तो  उस

 अफसर  के  खिलाफ  क्या  एकदम  लिया  गया  fae  ने  इसको  एडवरटिजमेंट  दिया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  राज  बहादुर  :  खबरों  में  जो  बात  उनमें  से  एक  मूर्ति  के  बारे  में  ऐसा  सुनने  में  श्राया

 नोटिस  में ग्राया है
 |

 बाकायदा  कोई  राइटिंग  में  चीज़  मेरे  सामने  इस  किस्म  की  नहीं  कराई  है  ।

 मेरी  भी  इसके  यारे  में  जानकारी  वे  सी  है  जेसी  आपकी  है  ।  लेकिन  मैंने  उसको  देखा  है  शौर  उसके

 बारे  में  कोई  ऐसी  बात  कही  जाए  कि  वह  मद्दी  थी  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।  खजुराहों  में  जो  मंदिर

 मूर्तिया ंहैं  सजावट  की  उनमें  से  एक  मूर्ति  थी  जिस  में  किसी  किस्म  की  कोई  बात  नहीं
 थी  ।  लेकिन

 way  शीरानी  राय  होती  है  ।

 fot  रामनाथन  चेट्टियार  :  कया  पेंशन  महानिदेशक  नामित  कोई  पदाधिकारी  है  कौर  क्या

 वह मंत्रालय के  अधीन  है  या  कि  अपनी  इच्छा  से  काय  करते  हैं  ?

 श्री राज  बहादुर  :  ऐ  सा  कहना  उनके  साथ  प्रन्याय  करना  है
 ।

 मुझे
 तो  ऐसा  कोई  भी

 अवसर

 ज्ञात  नहीं  है  ।  जब  कि  उन्होंने  मंत्रालय  द्वारा  दी  गयी  हिदायतों  के  विरुद्ध  कोई  कार्य  किया  हो  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  घटना  की  शर  ध्यान  आकृष्ट  करें  तो  में  जांच  करूंगा  |

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  कया  पेंशन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  भारत  में  पत्रिकाओं  भारी

 के  al  अतिरिक्त  फिल्मों  का  भी  प्रयोग  किया  जाता  है  ?  यदि  तो  कितनी  फिल्में  दिखायी गयी  हैं  ?

 केवल  विदेशों के  लिये  हैं
 ।

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 क्या  फिल्में  विदेशों  को  भी  भेजी  जाती  हैं
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 हां  ।

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :  कितनी ?

 राज  बहादुर  :  मेरे  पास  इस  समय  उन  फिल्मों  पर  किये  गये  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े

 १९५९-६०  में  ३  लाख  रुपये  अर  १६६०-६१  में  ५०  लाख  रुपये  ख्  किये  गये  हैं  |

 ७  ५  ५

 fat  मुहम्मद  इलियास
 :

 क्या  केवल  प्रलेखित  चलचित्र  ही  भेजे गये  हैं  मा  कि  कोई  रूपक

 चलचित्र  भी  भेजे  गये  हैं  ?

 श्री राज  वे  चलचित्र  भेजे  जाते  हैं  जिनमें  देश  की  इमारतें  हिल्टन  रुचि  के  स्थान

 तथा  अन्य  वस्तुएं  दिखायी  गयी  हों  ।

 fat  हेम  बहुधा :  क्या  प्  सच  है  कि  देश  में  विदेशी  पर्यटकों  के  लिये  होटल  में  रहने  के

 स्थान  की  बड़ी  कमी  है  ale  यदि  कारण  है  कि  देश  में  पेंशन  इतना  अधिक  विकसित  नहीं  हुकमो  ?

 pau  राज  बहादुर  :  वास्तव  यह  संच  है  कि  हमारे  देवा  में  विकसित  होते  हुए  पर्यटन  उद्योग

 की  मांग  की  दृष्टि  से  होटलों  में  स्थान  की  कभी  है  परन्तु  यह  भी  सच  है  कि  लग  भग  प्रत्येक  देश  में  हसी

 ही  स्थिति है  ।  पर्यटकों  की  संख्या  निरन्तर  बढ़ती  जाती  है  भ्र ौर  होटलों  में  स्थान  मांग  के  भ्र तु सार

 नहीं बढ  रहा  हमारे  देश  में  भी  गत  १०  वर्षों  में  पर्यटकों की  संख्या  ५००  प्रतिशत  की  दर

 से
 बढ़

 गयी  है
 जब  कि

 होटलों  में  स्थित  केवल  ३०  प्रतिष्ठित  बढ़ा है
 |

 अनला

 sist  मे
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 श्री
 झ०  मु०  तारिक  :  matt  वजीर  साहब  ने  फरमाया है  कि  टूरिज्म  के  बारे  में

 हमने  कुछ
 फिल्में  बनवाई हैं

 ।  म  जानना  चाहता हूं  कि  जो  फिल्में  क्या वें  भाई  एंड बी  ०  मिनिस्ट्री  केजरिये
 बनवा

 गई  हैं
 या

 खुद  ट्रांस्पोर्ट  ने  बनवाई
 ?

 अगर  वजारते  ट्रांस्पोर्ट  ने  खुद  बनवाई  हों  तो

 उन्होंने  किस  जरिये  से  बनवाई  कौर  कितनी  रकम  खर्च  की  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  ये  फिल्में  इन्फॉर्मेशन  एंड  ब्रॉडकास्टिंग  मिनिस्ट्री
 के  जरिये  बनवाई  गई  ।  यह  बात दूसरी है  कि  बाहर  से  जो  aa  हैं  जर्नलिस्ट  या  फोटोग्राफ़र  प्रौढ़
 want  फिल्में  बताते  तो  वे  हमारे  मेहमान  होते  हैं  और  मेहमानदारी  पर  जो  खर्चे  होता  वही

 होता  दूसरा  कुछ  नहीं  होता  ।

 नागाओं  द्वारा  रेलगाड़ी  पर  गोली  चलाया  ज्ञाना

 1१२६४.  थी  प्र०  |. ह ५  Ta:  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  समा  रेलवे  के  पांडू  तिनसुकिया  प्रदेश  के  रंगरपाड़ा  क्रासिंग  शरीर  रंग पहाड़

 साइडिंग  के  बीच  १३  १९६१  के  प्रात:काल  नागा  विद्रोहियों  द्वारा  एक  से  निक  गश्ती  गाड़ी
 पर  गोली  चलायी  गयी  थी  ;

 यदि
 तो  क्या  इस  दुर्घटना  में  कुछ  व्यक्ति  हताहत  हुए  थे

 यदि  तो  फ़ितने ;  att

 rf भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पूरा  कत  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०

 :  हां  ।  यह  घटना  रंग पहाड़  सनौर

 रंग पहाड़  क्रासिंग  स्टेशनों  के  बीच  १४-३-१९६१  को  ०१.  १५  बजे  हुई

 ate
 किसी  कौर  किसी  व्यक्ति  के  हताहत  होने  का  समाचार  नहीं  मिला  है  ।

 facsiaiaad  निरोधात्मक  उपाय  किये  गये  हैं

 (१)  sta  स्थानों  पर  मिलिटरी  की  vee  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 (२)  मेल  सयानों  की  सुरक्षा  के  लिये  सैनिक  चौकियां  स्थापित  कर  दी  गयी  हैं  ।

 (३)  गाड़ियों  में  सशस्त्र  सेना  ग्रोवर  रेलवे  सुरक्षा बल  के  रक्षक  साथ  चलते  हैं  |

 (¥)  चालक  कौर  रेलवे  तमंचा  रियों  की  सुरक्षा  के  लिये  गाड़ियों  में  इस्पात  चढ़ी

 खिड़कियों  ब्रोकर  रेत  के  बोरों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 (५)  रेलवे  लाईन  के  दोनों  ate  के  जंगल  साफ़  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 श्री प्र०
 चे

 बख्शा
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं
 कि

 जिंस  रेलवे  लाइन  पर  नागा  विद्रोही |  ने

 आक्रमण उस  जाइन  पर  १३  मार्च  को  से  निक  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन तक  जा  र  हे  थे
 ?

 tat सें०  यें०  राम स्वामी
 :  ऐसा  लगता है  कि

 लाउडस्पीकर
 में  कुछ  खराबी है

 क्योंकि  में

 ae
 माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  सुन  नहीं  सका  हूं

 |
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 frome  माननीय  सदस्य  जरा  धीरे  हिसार  जोर  से  बोलें  ।

 नहीं  दिया  ।
 श्री प्र०  चे  उपमंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया

 वह
 यहां

 furan  महोदय  में  बीच  में  बैठा  हूं
 ।

 मैं  भी  उनकी  बात  नहीं  सुन  सका
 ।  तो

 :
 5:  इस

 भ्रांत  के  सदस्य  केसे  उसकी  बात  सुन  सकते  हैं
 ?

 ी प्र०्  do  बसपा  में  मंत्री  महोदय  के  बारे  में  कह  रहा
 हूं

 ।  उनकी  बात  यहां  सुनाई  नहीं

 दी

 महोदय
 :

 वे  दुबारा  प्रदान  पूछना  चाहते  हैं
 ?

 पंऔओप्र०  ख्०  बदला :  मेरा  प्रत यह  था  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि
 १३  मार्चे को जब यह को  जब  यह

 घटना  हुई  तो  क्या उत्  समय  इस  रेलवे  लाइन पर  जिप  पर  नागा  विद्रोहियों  ने  आक्रमण

 एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  पर  सेनिक  लोग  द्र  जा  रहे  थे  ?

 ी सें०  वें०  राम स्वामी :  यह  प्रश्न  नागा  विद्रोह  हितों  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  के  बारे में  हैं
 ।

 से  निक  व्यक्तियों  के  साथ  एक  खोजबीन  टुकड़ी  वहां  जांच  के  लियें  जा  रही  थी  ।

 tet  प्र०  चे  कया  यट  सच  है  कि  नागा  विद्रोहियों ने  पहले
 रेलवे  लाइन  पर

 रेलवे

 स्लीपर  रख  कर  पट्रोल  गाड़ी  को  कई  घंटों  तक  रोके  रखा  are  फिर  गोली  चलायी  ?

 पूँजी सें०
 दें  राम स्वा सी

 :
 विस्फोट

 के
 कारण  उड़े  दो

 स्लीपर  बगलें
 दिन  मिले  ।

 भी हेम  इस  वात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  fe  इस  विशेष  क्षेत्र  में  घने  जंगल  नहीं  है

 शौर  नागा  विद्रोहियों  द्वारा  लाइन  पर  ऐसे  झ्राक्रमण  को  रोकने  के  लिये  की  गयी  कार्यवाही

 को  घ्यान  में  रखते  एसा  कयों  है  कि  नागा  प्रिद्रो हियों  की  गतिविधियों  और  रेलगाड़ी  ं
 पर  उनके

 झाक्रमणों में  वृद्धि  हुई  है  ?

 गी सें०  ह... त०  रास स्वामी  इसका  उत्तर  में  केसे  दे  सकता हूं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 रेलवे  मंत्री  यह  कैसे  ga  सकते  हैं  कि  उनको  क्या  चीज  उत्तजित करती

 है  ?  वह  केवल यह  बता  सकते  हैं  कि  ऐसी  घट नाश् ों को  रोकने  के  लिये  क्या  का  की  गयी

 गंधी  हेम  बहुधा  :  मेरा  यह  विवार  उपमंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  उन्होंने  कई  उपाय  किये

 परन्तु  फिर  भी  विद्रोहियों  की  गति  विधियों  में  वृद्धि  हो  रही  है
 '  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  कोई

 जांच  की  है  कि
 थे

 उपाय  कहां  तक  सफल हुए  हैं
 अथवा  उन्हों  *  जो  उपाय  fag  हैं  उनमें  कुछ  दोष

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदान  sof  ares"  मंत्रालय  अथवा  गृह-कार्य  मंत्रालय  से  पूछना

 ।

 pat  do  राम स्वामी  वास्तव  में  यह  कार्य  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  है  ।

 fat  हेम  went:  कठिनाई तो  यही  है  ।  श्रव  ake  जिम्मेवारी  प्रतिरक्षा  मंत्रालय को  सौंपी

 जा  रही है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहा  है  उनका  कहना  है  कि  वहां

 सेना  रखी
 गयी

 है  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  वहां  ऐसी  घटनायें  हो  रही  हैं  ।

 +e  ग्रेजी  में
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 थी  wo  चे
 यह  केसे  हो  सकता  है

 कि
 नागा  विद्रोही  स्लीपर  ले  गये

 घर  रेलवे

 लाइन  पर  उन्हें  रख  कर  उन्होंन  गोली  चलने  से  पूर्व  कई  घंटों  तक  गाड़ो  को  रोके  रखा  ?

 महोदय  :  इतने  समय  में  उन्होंने  स्लीपर  उखाड़  लिये  होंगे  ।

 शी सें० यें ० सें०  वे०  राम स्वामी  :  यदि  वे  कपट  से  grat  स्लीपर  रख  दें  तो  इसमें  क्या  किया  जा

 सकता
 है  ।  दोनों  जोर  घने  जंगल  हैं

 ।

 ध्रिष्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  की  बात  ऐसी  लगती  है  कि  इस  बात  के  लिये  प्रयत्न  करना

 चाहिये
 कि

 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  |

 श्री  लाचार :  क्या  उसे में  १३  ala के  बाद  या  से
 पुर्व  एसी  कोई  घटनायें  हुईं

 ?

 श्री  ao  वें ०  राम स्वामी  :
 इससे  पूर्व  ऐसी  पांच  घटनायें  हुई  हैं  |

 fart  महोदय  :  इसके  बाद ?

 श्री  सें०  उठ
 नहीं  ।  उससे  पूर्वे

 ।

 मफी
 दा  अहमद  :  चलती  गाड़ियों  पर  लगातार  आक्रमणों  को  ध्यान  में  रखते

 बया  मैं
 जान

 सकती  हुं  किਂ  क्या  सरकार इस  लाइन  पर  हेलीकॉप्टर से  गत  लगाने  की  संभावना

 पर  विचार  करेगी  क्योंकि  बाकी  सभी  उपाय  सफल  सिद्ध  हुए  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :  इस  समूचे  प्रश्न  पर  हाल  ही  की  एक  dae  में  विचार

 किया  गया  था
 जिसमें

 श्रीराम  के  मुख्य  उस  क्षेत्र  में  भेजें  गये  सैनिक
 रेलवे

 पदाधिकारियों  कौर  सैनिकों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  ।  उन्होंने  इस  समस्या  पर  विचार  किया

 घोर  विभिन्न  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  SUED)  किये  गये  ताकि  नागा  विद्रोहियों  की  गतिविधियों

 अथवा  रेलवे  लाइनों  पर  उनके  आक्रमणों  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।

 fat  हेम  बरुआ
 :

 मुख्य  मंत्री  के  साथ  हुई  इस  बैठक  के  बाद  नागा  विद्रोहियों द्वारा  चलती

 गाड़ियों  पर  श्राक्रमण  की  कितनी  घटनायें  हुयी  इस  प्रकार  तो  श्रासाम  के  सभी  सदस्य  मारे  जायेंगे
 ।

 श्री  जगजीवन राम  :  यह  बठक  हाल  ही  में  हुई  थी
 ।

 कुछ  ही  दिन  पहले  मुझे  एक  पत्र  मिला

 है  ।  मैँ  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  क्या  सोचते  हैं  ।  लाइन  पर  सेना  गीत  लगा

 रही  हम  उसे  कड़ा  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हम  इसको  मजबूत
 बनाने  के  लिये  भी  कार्यवाही

 करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  जो  स्थिति  va  को  देखते  हुए  में  यह  नहीं  कह  सकता
 कि

 इसको  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  कर  दिया  जावेगा  |

 रेलवे  में  age  श्रेणी  के  कर्मचारी

 १२९६६.  Mi  To  विट्ठल राव
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  १७  ZEKE  के  तारांकित

 war  संख्या  Yok  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि  :

 क्या  रेलवे  ate  ने  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी  पदोन्नति  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार

 चतुर्थ  श्रेणी  के  करें
 वा

 रियों  के  प्रमाप  पदनामों  कौर  काय  की  सूचियां  इस  बीच  जारी  कर  दी  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इनके  कब  जारी  होने  की  सम्भावना है  ?

 faa  अंग्रेजी  में
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 fied  उपमंत्री  सें०  हिन्  जी  नहीं
 ।

 इसमें  लगभग  छ  :  महीने  लग  सकते  हैं
 ।

 पत्री  त०  ब०  बिट्ठल  राव  :  जब  कि  यह  प्रश्न  दो  पहले  वर्ष  १९५६  में  उठाया  गया  था

 लो  इस  श्रततामान्य  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वें०  राम स्वामी  :  कोई  TATA  fares  नहीं  हुसना  ।  हमने  प्रस्थापना  तैयार
 की

 ate  रेलवे  को  उनके  विचारार्थ  भेज  दी  इस  दौरान  द्वि  तीय  वेतन  आयोग ने  कुछ  सिफारिशें

 कीं  हम  उनको  भी  लागू  करना  चाहते  थे
 ।  aa  सब  बातों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है

 ।  इसमें

 लगभग  |:  महीने  लग  सकते  हैं  ।

 fat  त०  ब०  बि  कल  राव  :  रेलवे  बोझ  किन  कारणों  से  तत्काल  कार्यवाही  नहीं  करता  ?  उन्हें

 प्रौढ़  महीनों  की  क्या  जरूरत  है
 ?

 पो  सें०  राम स्वामी  :
 इसका  यह  कारण  है

 कि  हम  चतुर्थ  श्रेणी  के
 ६

 लाख  से  भी
 अधिक

 कोंचा  रियों
 के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रहे

 हैं
 ।  उनकी  सैकड़ों  श्रेणियां  हमें  उनका  वर्गीकरण  करना

 पड़ता है  ।

 शो  ao  ao  विट्ठल  राव  :  रेलवे  बोर्ड  के  अनुसार  उनको  कितने  वर्गों  में  tar  जायेगा  ?

 जो  do  उठ  राम स्वामी  :  हम  इसी  समस्या  के  बारे  में  कार्य
 कर  रहे  हैं

 ।

 1.11  राजा  सिह  :  जिनकी  जांच  की  जायेंगी  उनकी  लगभग  क्या  संख्या  है  ?

 ग  में  बन  राम स्वामी  :  हम  यह  श्रेणियां  बना  हैं  ।  अत्र  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे

 एक  समिति  :  सको  अन्तिम  रूप  दे  रही  है

 :  वापसी  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  कब  दिया  att  जब  रेलवे  बोर्डे
 ये  श्रेणी

 बना  लेगा  तो  क्या  यह  उस  तारीख  से  लागू  होंगे  जिस  तारीख  को  वापसी  समिति  ने  श्रपना  प्रतिवेदन

 दिया ?

 fat  सें०  हूँ ०  राम स्वामी :  यह  श्रमी  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  कब  से  लागू  होंगे
 |  यह

 रिपोर्ट  वर्ष  १९४८ में  दी  गयी  ।  gan  स्फिारिश की  जांच  की  जानी  थी  ।  उन्हें  कई  रेलवे

 प्रशासनों  को  भे  जा  गया  कौर  उनके  विचार  मांगे  as  |  फिर  उसकी  कौर  जांच  की  जानी  थीं  ।  इस  सब

 काम  में  समय  लगता  है  ।

 fat  स०  मो ०  बीजों  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप

 दिये  जान  से  पुर्व  उन  पदों  जो  तृतीय  श्रेणी  में  खाली  होते  बाहर  से  भर्ती  करके  भरा  जा  रहा  है

 ate  aga  श्रेणी  के  stare  करमें  चा  रियों  को  इसलिये  नुक्सान  हो  रहा  है  कि  इस  प्रतिवेदन को  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया

 रेलवे  मंत्रो  जगजीवन  राम )  :  में  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  की  बात  ठीक  है  |

 विभिन्न  रेलवे  में  विभिन्न  श्रेणियां  हैं  ।  जो  कुछ  काय  किया  जा  रहा  है  वहू  उनको  एक  स्तर  पर  लाने

 का  ।  कुछ  श्रेणियां  एक  रेलवे  में  एक  पदनाम  से  पुकारी  जाती  हैं  ate  वैसी  ही  श्रेणियां  उसी

 पदनाम  से  दूसरी  रेलवे  में

 भी

 हैं  परन्तु  उनको  काम  कुछ  fra  प्रकार  का  Z|  श्री
 :

 जहां  तक

 अंग्रेजी  में
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 श्रेणी  से  तटीय  श्रेणी  में  पदोन्नति  का  सम्बन्ध  वह  सामान्य तौर  पर  की  जाती  है  अझौर उस उस  पर  किसी

 प्रकार  से  भी  कोई  प्रसर  नहीं  पड़ा  है  ।

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  एक  समिति  बैठी  हुई  उस  समिति

 के  सदस्य  कौन  हैं  ?

 थ्रो  में  Fo  राम स्वा मो  :  मकेनिकल
 इंजी  निर्धारण  के  परिवहन  के  निदेशक  और

 प्रशासन  के  संयुक्त  निविदा  |

 को  सो ०  To  ठाकुर  :  क्या  ae  सच  है  कि  इन  चतुर्थ  श्रेणी  के
 कोंचा  रियों  मे ंसै  बहुत  से

 अस्थायी  यदि  तो  उनको  card  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्य  वाही  कर  रही

 श्री सें  ०
 वें

 ०
 राम स्वामी

 :  यह  प्रदान  इस  प्रशन  से  कं  से  उत्पन्न  होता  है  ?

 ग्रुप  महोदय
 :  यह  प्रश्न  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता

 माल  डिब्बों  को  कमी

 1* १२९८.  श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  :.  कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  माल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  घाटा  पीसने  के  कारखानों  को

 उत्पादन  काय  में  कठिनाई  हो  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसे  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०

 वें
 ०  राम स्वा सी  )

 :  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fat  हरविन्द  घोषाल
 :  क्या  यह  सच  है

 कि
 पश्चिम  बंगाल  घाटा  मिल  संघ

 के

 श्री  ने  इस  बारे  में  एव  वक्तव्य  दिया  है
 कि

 उन्हें  माल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  बड़ी  कठिनाई

 हो  रही

 प्री  सें०  वें
 ०  रास स्वामी :  सभी  घाटा  मिलें  कलकत्ता  प्रौढ़  हावड़ा  में  हैं  ।  हमने  यह  मामला

 मंत्रालय  को  मे  जा  उनसे  जो  उत्तर  मिला  वह  निम्न  प्रकार  है
 :

 बंगाल  में  सभी  घाटा  मिलें  कलकत्ताਂ  शौर  हावड़ा  में  हैं  ।  ये  मिलें  अपना  संभरण

 कलकता  में  केन्द्रीय  खांच  भंडार  श्रद्वा  कलकत्ता  पत्तन  से  लेती  हैं  इसमें  कोई

 रेलवे  परिवहन  भ्रन्तप्रस्त  नही ंहै  ।  माल-डिब्बों की  at  nea  ही  उत्पन्न नहीं

 होता  ।''

 चरी  हरविन्द  घोषाल  :  घाटा  मिलों  को  कितने  माल-डिब्बों  की  श्रावदयकता  है  शौर  उनको

 कितने  माल-डिब्बे  दिये  गये

 राम श्वा मी
 मुझे  ठीक  संख्या  का

 पता
 नहीं  बकाया कुछ  भी  नहीं  हैं

 fat स०  मो ०  बनर्जी  :
 क्या  मंत्री  महोदय  को  ag  बात  बतायी  गयी  है

 कि  माल-डिब्बों

 आवंटन  में  परिचय  बंगाल  में  कई  स्थानों  पर  बड़ी  मात्रा  में  रिश्वत  चल  रही  है  जब  तक  रिश्वत

 नहीं
 दी

 उन्हें  माल-डिब्बे  नहीं  मिलते  ?

 न्  -

 मल  at  में
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 form  महोदया  :  यह  बात  इस  यत  से  उत्पन्न  नदीं  होती
 |

 फुलनी  स०  मो०  बन तर्ज ों  :  नष्ट  होने  वाले  सामान  के  बारे
 में

 ऐसा  होता है
 ।

 गंभ्रष्यक्ष  महोदय :  जहां  तक  घाटा  मिलों  का  सम्बन्ध
 माल-डिब्ब्रों

 की  कोई  कमी  नहीं

 प्रदान  |

 विमान  निगमों  का  विलय

 शी हेम  बिखरा  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 reel  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार
 का

 विचार  दोनों  विमान  इंडियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  तथा  एयर  इंडिया  का  विलय  करके  हीं  निगम  बनाने  का  है  ;  ौर

 यदि  तो  इस  विलय  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 उमूमन  उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  ।

 गयी  हेम  लागत  और
 इस  बात

 को  देखते  हुए
 कि

 कुछ  रास्तों  पर  संचालन  एक

 जेसा  ही  है  क्या  दोनों  विमान  कंपनियों  के  विलय  के  बारे  में  पहले  एक  सुझाव  विशेषज्ञों  ake  दोनों
 कम्पनियों  के  अधिका  रियों  के  सामने  रखा  गया  ar?

 फैली  मु हो उद्दीन  :  मैं  निश्चित  रूप  से  नहीं  कहू  सकता  कि  माननीय  सदस्य  किनਂ  विशेषज्ञों  का

 उल्लेख  कर  रहे  जहां  तक  मुझे  याद  इन  दो  निगमों  को  मिलाकर  एक  कर  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं
 |  है  |

 श्री  हेम  बरुना  इस  बात को  देखते हुए  फि  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  एक

 संस्था  है  क्योंकि  उके  विमान  पाकिस्तान  श्र  अन्य  देशों  को  जाते

 यदि  दोनों  निगम  एक  ही  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  लाये  जायें  तो  कया  भुगतान-्रन्तर  की  तरह  अन्तर्राष्ट्रीय

 न्दा्धित्वों  का  प्रशन  टालना  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ?

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  के  लिए  सुझाव  है  ।

 pat  राजेश  सिंह  जब  प्रावधान  समिति  ने  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  आर  इंडियन

 लाइन्स  कारपोरेशन  की  जांच  पड़ताल  की  तब  उसने  यह  सिफारिश  की  कि  दोनों  संगठन  मिलाकर

 एक  कर  दिये  जायें  तहह  उस  समय  जब  मेने  सभा  में  qe  पूछा  तो  तत्कालीन  सम्बन्धित  माननीय  मंत्री

 ने  जिन्होंने  अब  कोई  दूसरा  विभाग  संभाल  लिया  यह  अश्वासन  दिया  था  कि  इस  विषय  में शीघ्र

 ही  अन्तिम  पीयूष  किया  जायेगा  |  तब  से  भ्रंश  काफी  समय  बीत  चुका है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कया  प्राकलन  समिति  ने  कोई

 सिफारिश  की  है  कौर  यदि  तो  क्या  माननीय  मंत्री  ने  यह  areas  दिया  था  कि  इस  विषय  पर

 विचार  किया  जायेगा  ?  वह  अब  किस  ददा  में  है  ?

 श्री  मही उद्दीन  :  प्राक्कलन  समिति  ने  सिफारि दा  की  थी  कि  इस  प्रश्न  की  समय  समय  पर

 समीक्षा  की  जायें  और  हमने  इस  प्रदान  पर  प्रावधान  समिति  द्वारा  उठाये  गये  सभी  प्रश्नों  के  पूरे

 उत्तर  दिये  हैं

 और

 मुझे  विश्वास  है

 कि

 वे  उत्तरों  से  संतुष्ट  हैं

 ।

 wast  में

 287  (Ai)
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 भारतीय  विद्युत  १९४६

 PRR  ROR.  श्री  तमाम
 :  कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  जो  कार्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा

 विभागीय रूप  से  कराये  जाते  हैं  श्र  राज्य  सरकार से  लाइसेंस  प्राप्त  बिजली  के  ठेकेदार  की  मार्फत

 पूरे  किये  जाते  उन्हें भारतीय विघुत  १९५६  के  नियम  6X (2  के  प्रश्नगत  राज्य  स  रकार

 के  योग्यता
 प्रमाणपत्र

 घिरी  व्यक्ति  द्वारा  अधीक्षण से  छूट  दे  दी  जाती है  ;

 यदि  तो  कया  इस  बारे  में  कोई  भ्र धि सुचना  जारी  की  गयी  है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  के
 जो

 कार्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 द्वारा  स्वयं  कराये  तथा

 किये  जाते  क्या  उन्हें  भी  राज्य  सरकार  के  योग्यता  प्रमाणपत्र धारी  व्यक्ति  द्वारा  अधीक्षण  से  छुट

 दे  दी  जाती है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  पृथक  अधिसूचना  जारी  की  गयी  ak

 (=)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  शौर  उपमंत्री
 :  (#)  att  केन्द्रीय  सरकार के  जो

 wre  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कराये  जाते  हैं  कौर  जिनकी  देख  भाल  मान्यता  प्राप्त  fara

 विद्यालयों  पौर  से  frag  इंजीनियरी  के  प्रमाणपत्र  धारी  उसके  कर्मचारी करते  हैं

 उन  पर  नियम  vu (2  लागू  करने  के  विषय  में  जिसके  योग्यता  प्रमाणपत्र धारी  व्यक्ति

 द्वारा  देखभाल  जरूरी  होती  श्रषिकतर  राज्यों  ने  छुट  दे
 दी

 है
 ।  बिजली

 के
 ठेकेदारों  किये

 गये  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यों  के  मामले  में  कोई  छुट  नहीं
 दी

 गयी  है
 ।

 ate  जी  हां
 ।

 राज्य  सरकारों ने  अधिसूचनाएँ जारी  की  हैं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  तंगामणि  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  किये  गये

 पत्रों  के  भिन्न-भिन्न नाम  हैं  ?  क्या  सरकार  इन  प्रमाणपत्रों  का  एक  ही  नाम  रखने  ग्रावरयकता

 पर  विचार  करेगी
 ?  कुछ  स्थानों  पर  वे  सरकारी  प्रमाणपत्र  के  नाग  से  जाने  जाते  तो  कुछ  दूसरी

 जगहों  पर  उनका  नम  दूसरा  है  |

 श्री  हाथी  :
 राज्य  सरकारें चाहे  जो  नाम

 लेकिन
 योग्यताएं  कौर  पाठ्यक्रम  एक

 से
 ही  हैं

 ।'

 pat  तंगामणि  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  निरीक्षक  कर्मचारियों  को  लाइसेंस  जारी

 नहीं  किये  जाते
 ।

 कया  सरकार  नियम
 ४५  (१)  के  भ्र घिन  परीक्षा  लिये

 बगैर
 कुछ  लाइसेंस जारी

 करने

 के  सवाल  पर  विचार  करेगी
 ?

 में  यह  सवाल  इसलिये  पूछता हूं  कि  निरीक्षक  कर्मचारियों  को  यह

 विशिष्ट  लाइसेंस  नहीं  मिलता  तर  यह  सवाल  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  वेतन  तथा  प्रत्य  बातों

 के  निर्धारण  के  विषय में  पैदा  होता है  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इस  तरह  से  लाइसेंस

 उन्हें  जारी  किये  यद्यपि  नियम  ¥¥ (2)  के  अधीन  लाइसेंस  प्राप्त  करना  उनके

 झनकवात  नहीं  है  ।

 वी  हाथी  :  स्थिति  बिलकुल  भिन्न
 है

 ।  नियम  wy  के  यदि  कोई  काम  किसी  लाइसेंस

 शुदा  ठेकेदार  द्वारा  किया  जाना  तो  वह  केवल  ऐसे  ही  व्यक्ति  हारा  किया  जान  चाहिए  जिसे

 लाइसेंस  दिया  हो  ate  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  उसका  निरीक्षण  होना  चाहिये  जिस  नेਂ

 कोई  परीक्षा  पास  की  हो  और  कोई  उपाधि  प्राप्त  की  हो  ।

 अंग्रजी  में
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 ची  तंगामणि
 :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  निरीक्षक
 कर्मचारियों  को  ऐसी

 कोई  परीक्षा देने  के  लिये  कहा  जाएगा जैसी  कि  ठेकेदार देते  हैं  ?

 fait  हाथी
 :

 योग्यता  प्राप्त  व्यक्ति  द्वारा  ही  निरीक्षण  कराना  होता  है
 ।

 वे  लोग

 प्राप्त  व्यक्ति  हैं  ।

 ब्रह्मापुत्र  पुल  पर  की  तेल  पाइपलाइन

 ः

 to  गे  देव

 १३०२.  थी Jo  Wo  थाक्या :

 थी  अमजद wet  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  को  ब्रह्मपुत्र  रेलवे  पुल  पर  से  पाइपलाइन  ले

 जाने
 की

 अनुमति  दे  दी  गई  है  ;  धौर

 यदि  तो  इस  नये  परिवर्तन  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  हें ०  :  fat

 निर्णय  में  परिवर्तन  के  मुख्य  कारण  ये  हैं

 (१)  अनुमान  &  कि  पाइपलाइन  ले  जाने  के  लिए  एक  अलग  सस्पेंशन
 की

 लागत

 करीब १  करोड़  रुपया  होगी  कौर  फिर  भी  बह  रेलवे  पुल  जैसा  स्थायी  नहीं

 होगा  ।  फिर  भी  वह  जोरदार  वायु-गतिशील  आन्दोलनों  के  अधीन  होगा  जिससे

 उसकी  सुरक्षा  खतरे  में  पड़  सकती  है
 ।

 (२)  तेल  की  पाइपलाइन  को  बाहरी  स्टील  पाइप  से  ढक  देने  जैसे  अरब  प्रस्तावित

 रिक्त  सुरक्षा  उपाय  पाइपलाइन  के  सभी  मोड़ों  की  रेडिंयीग्राफिक  परीक्षा  we

 दिन  रात  लगातार  पाइप  पर  निगरानी  से  wa  रेलवे  पुल
 को

 खतरा  काफी
 कम

 हो  जायगा ।

 to  देव  :  काम  कब  शुरू  किया  जायेगा  ?  पाइपलाइन  की  अनुमित  लागत  क्या

 होगी ?

 प्रियें सें०  राम स्वामी  :  वह  तो  खान  श्र  तेल  मंत्रालय से  पूछना  होगा ?

 सी प्र०
 न  बरुआ

 :  पाइपलाइन को  रेलवे  पुल  पर  से  ले  जाने  में  खान  कौर  ईंधन

 मंत्रालय  की  कितनी  बचत  होगी  ?

 ग्रीष्म  महोदय :  रेलवे  मंत्रालय ने  यह  पुल  कुछ  परिसीमनों श्र  संरक्षण ों  के  प्रधान

 दूसरे  मंत्रालय  को  सौंप  दिया  है  ।

 पों  प्रसाद
 चलो  गोहाटी  तेल  शोधक  कारखाना  कब  चालू  हो  जायगा  ?

 गयी सें०  व०  राम स्वा सी
 यह  सवाल  गलत  मंत्रालय  से  पुछा  गया  है  |

 pot हेम  बरा  इस  बात  को  देखते  हुए
 कि

 असम  सीमा  क्षेत्र
 का

 मुख्य  केन्द्र  यह  पाइपलाइन

 पुल  पर  से  ले  जाने  में  क्या  अक़लमन्द  है  ताकि  वह  आक्रमण  के  लिए  खुली  रहे
 ?

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 शि  सें०  व०  रासस्वासी  :
 में  नहीं  जानता  कि  क़सम  मुख्य  केन्द्र  है  ।  लेकिन  विभिन्

 क्यों  ने  इस  सवाल  पर  काफी  लम्बी  चर्चा  की  थी  ।

 शनि प्र  चे  wee  :  माननीय  उपमंत्री  अभी  अभी  बता  रहे  थे  कि  यदि  एक  अलग

 लाइन  बनायी  जाय  तो  उसमें  एक  करोड़  रुपये  की  लागत  लगेगी  ।  मे  जानना  चाहत हूं  कि  रेलवे

 पुल  पर  पाइपलाइन  डालने  से  क्या  बचत  होगी  ?

 ६] |  सें०  वें०  रास स्वा सो  :  मेरे  पास  अ्रनुम।न  नहीं  है  लेकिन  १  करोड़  रुपये  की

 बचत  होगी  ।

 श्रीधर  रेलवे  पुल  पर  पाइपलाइन  डालने  के  लिए  रेलवे  विभाग  कितना

 aq  करेगा  ?

 मंत्री  जगजीवन  :  उत्तर  ग्राम  समय  से  पहले  होगा  क्योंकि  प्रभी

 हाल  ही  में  यह  सिद्धान्त  रूप  से  मान  लिया  गया  है  और  सम्बन्धित  मंत्रालय  उसे  कार्यान्वित  कर

 रहा  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  हमें  यह  हिसाब  लगाना  पड़ेगा  कि  रेलवे  पुल  पर  पाइपलाइन

 डालने  के  लिए  हम  उनसे  कितनी  कीमत  लेंगे  ।

 farmer  महोदय  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कुछ  ग्रंशदान  मिलने  के  बाद  पाइपलाइन

 उनके  द्वारा  या  रेलवे  द्वारा  डाली  जायगी  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  यह  ब्यौरा  रखी  तक  मालूम  नहीं  किया  गया  है  ।  वह  इस  मंत्रालय

 द्वारा  या  ate  किसी  मंत्रालय  द्वारा  जपेगा  लेकि  उप  पर  संयुक्त  निरीक्षण  होगा  ।

 गाड़ी में  डाका

 1१३०३.  श्री  सो०  To  ठाकुर :  कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  १६  PERQ  को  भाभर  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  २०  डाकियों

 ने  पानलपुर  कांडला  गाड़ी  को  तलवार  से  मारने  की  घमकी  देकर  लूट  लिया  ;

 यदि  तो  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  लूटी  गयी  ;  शौर

 अपराधियों  का  पता  लगाने के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उपमंत्री  सें०  वें०  रास स्वा सी  )  नहीं  ।

 ग्रोवर  (7).  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  कोकोम  आल्वा  ये  डकैतियां  गाड़ियों  में  क्यों  हो  रही  इसका
 कया  कारण

 क्या  खराब  पुलिस  व्यवस्था  के  कारण  है  क्योंकि  चोटी  के  अफ़सर  सेवानिवृत्त  पुलिस

 जिन्हें  वार्धक्यता  प्राप्ति  के  पहचान  ये  पद  दिये  गये  हैं  तौर  हमने  रेलवे  के  लिए  कोई  प्रभावशाली

 पुलिस  बल  को  प्रशिक्षित  नहीं  किया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :  माननीय  सदस्य  कुछ  शरीर  सोचने
 में

 व्यस्त

 gate  उन्होंने  are  उपमंत्री  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  नहीं  सुना  |

 औ  सें०  वें  ०  रासस्वामोी  :
 उत्तर

 यह  है  कि  कोई  डकैती  की  घटना  नहीं  हुई  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महोदय  :  यदि  कौर  कोई  सकती  हुई  है  तो  वह  साधारणतया  उसका  उल्लेख  कर

 रहे  हैं
 ।

 पत्नी  जगजीवन  राम  :  डकैती  का  प्रदान  कहा ंहै
 ।  मा०  उपमंत्री

 ने  कहा  है  कौर  मा०

 सदस्य  उसका  साधारणीकरण कर  रहे  हैं  ।

 १श्री  जोखिम  श्राल्वा
 :  यह  मेरे  wet  को  टालना  हैं  ।

 soe  महोदय :  नहीं
 ।  इस

 प्रदान  का  उत्तर  यह
 है  कि

 डकैती
 की

 कोई  घटना  नहीं

 हुई  है  ।  ato  मंत्री  ने  यह  धारणा  बनाई  है  कि  कुछ  डकैतियां  हो  सਂ  कती en  >
 दें  पौर  यह  पूछते  हैं  कि

 उनको  कैसे  रोका  जाएगा  ।

 port  जोखिम  श्रद्वा
 :

 ऐसी  घटना  के  बारे  में  पहले  एक  प्रश्न
 था

 ।  मेने  उस  समय  यह

 नहीं  पूछा  क्योंकि  भ्रापने  मुझे  नहीं  बुलाया  था  ।

 पाध्या  महोदय  माननीय  सदस्य  भूल  गये  |

 श्री lo
 सन्  ठाकुर :  क्यां  यह

 सच
 है

 कि
 इस  प्रकार

 की
 डकैती  भाभर  के  पास  हुई

 थी  ?

 वह  एक  गुजराती  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  समाचारपत्रों  पर  विश्वास  न  कीजिये  |

 pot  जगजीवन  राम
 :

 गुजरात  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  होने  वाली  सब  बातों  का  सच

 होना  अनिवायें  नहीं  है  |

 विदेशी  पर्यटकों  को  रेलवे  रियायत

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की
 कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार
 का

 विचार  वर्ष  १९६१  के
 दौरान

 विदेशी  पर्यटकों  को  रेल  के  किराये में

 अ्रतिरिक्त  रियायतें  प्रदान  करने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 उपमंत्री  (sit ao qo सें०  वें  ०  हां  ।

 भारत  सरकार  के  पर्यटक  विभाग  के  एक  प्रभावित  श्रफसर  का  एक  प्रमाणपत्र  दिखाने

 पर  विदेशी  पर्यटकों  को  (2)  वायु-प्रनुकूलित  किरायों  में  २०  प्रतिशत  की  रियायत  दी  जाती

 है  झ्र  (२)  वायु-प्रनुकूलित  स्थान  की  श्रेणी
 में

 ३०  दिन  के
 लिए  उपलब्ध तथा  जहां

 ऋतुजित  स्थान  उपलब्ध  नहीं  होता  वहां  प्रथम  श्रेणी  wey  रुपये
 की

 राशि  भारतीय  रेलवे

 में  चाहो  यात्रा करोਂ  का  टिकट  दिया  जाता  है  ।

 pat  रामेदवर  टांटिया  कुछ  वर्ष  चाहो  यात्रा  करोਂ  टिकट  भारतीय  पर्यटकों

 को  भी  दिये  जाते  थे
 ।

 वे  कयों  बन्द  कर  दिये  गये  व्  क्या  रेलवे  पुनः  वही  व्यवस्था  चालु  करने  का

 विचार  करेगी  ?

 ी  सें०  वें०  राम स्वा सी  :  aa
 चाहो  यात्रा  करोਂ  संभव  नहीं  है  क्योंकि  अरब  जितना

 हम  यातायात  उठा  सकते  हैं  उससे  कहीं  प्रिक  यातायात  है  ।  यह  सुविधा  विदेशी  लोगों  को  यहां

 area  के  लिये  सुविधा  पहुंचाने  तथा  कुछ  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिये  रखी  गई  है
 ।

 att में
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 आ  तें
 गामड़ी

 :
 कया  इस  रियायत  का  कैफ  के  का  दर्शन  १९६१ਂ  कार्यक्रम

 के  पधार  पर  विस्तार  किया  गया  है  या  अगले  वर्ष  भी  विस्तार  किया  जाएगा  ?

 श्रिया  महोदय

 :
 क्या  यह  विस्तार  स्थायी  है  अथवा  केवल  दर्द  नਂ  वर्ष  के  अवसर

 श्री  सें०  वें
 ०  राम स्वामी :  यह  स्थायी  नहीं  होगा  ।

 pot  तगामणि
 :

 क्या  इस  रियायत का  १९६०  के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों  तक  विस्तार

 किया  गया  था  श्रद्वा  क्या  इस  का  १९६१ में  ही  विस्तार  किया  गया  है  ?

 पत्री सें०
 वें०  रास स्वामी :  यह  के  परामर्श  से  किया  गया  है  .  .  .  .

 महोदय  :  ag  कब  से  विद्यमान  क्या  यह  9&to F Arey में  जारीਂ  किया  गया  था

 या  १९६१  में  ?

 गी  सें०
 यें०  राम स्वामी

 :  यह इस
 वर्ष  से  लागू  दृढ़ता  है  ।

 रेल  के  लंगर

 eft  स०  मो०  बुर्जों
 1१३०६.

 sit  तंगामणि  :

 क्या  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सिह  इंजी  निर्धारित  कानपुर  द्वारा  दक्षिण  रेलवे  के

 लिए  &o  पौंड  के  जो  रेल  लंगर  बनाये  रेलवे  अलीपुर  परीक्षण  कलकत्ता के

 निदेशक  द्वारा  परीक्षण  किये  जाने के  बाद  वे  ठीक  नहीं

 क्या यह  भी  सच  है  कि  कानपुर के  निरीक्षण  उप-निदेशक ने  इन  लंगरों  को  पहले

 पास  कर  दिया

 यदि  तो  कया  निरीक्षण  के  समय  उपरोक्त  त्रुटियों  की  दौर  संकेत  किया  गया

 यदि  तो  इसके  लिए  कौन  जिम्मेवार  श्र

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  :  हां  ।

 att

 नहीं  ।

 तथा  -  मामला  संभरण  तथा  उत्सव
 न  महानिदेशक के  विचाराधीन  हैज

 संभरण  का  प्रभारी है  ।

 प्री  स०  सो
 ०

 बनर्जी
 :

 क्या  किसी  फर्म  द्वारा
 क

 गई  लंगर  हैं  या  प्रो

 उनका  वास्तव  में  रेलवे  कौर  संभरण  मंत्रालय  ण  ना  र
 रूप  से

 निरीक्षण

 नद्दी किया  जाता  ?

 मल  प्रंप्रेजी  में
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 6.0  सें०
 राम स्वामी  प्रक्रिया  यह  है  कि  हम  संभरण  एवं  उज्जैन

 महा  निदेशक
 को

 इंडेंट  भेजने हैं  ate  वह  टेंडर  बुला  कर  काडर  देता  है  ।  वे  हमें  माल  भेजते  हैं  सनौर  निरीक्षण
 भी

 उन्हीं  के  द्वारा  किया  जाता है  ।

 शी  स०  ato  बनर्जी  :  कया  निरीक्षण  कानपुर  ने  यह  निरीक्षण  के  समय

 इन  त्रुटियों  का  पता  नहीं  दिया  ate  ये  त्रुटियां  केवल  श्रलीपुर  टैस्ट  हाउस  में  पकड़ी
 गईं

 ।
 यदि

 ह  चे
 इसी  बात  है  तो  उस  उपनिंदेशक  के  विरुद्ध  व्या  कार्रवाई  की  गई  है  जिस  ने  इन  चीजों  को

 ore

 att  सें०  थें  राम स्वामी  :  उस  ने  इस  को
 प्रमाणित  किया  कौर  हम  ने  इसे  रेलवे  में

 दिया  ।  हमने  इन  में  त्रुटियां  देखीं  ।  दक्षिण  रेलवे  ने  शिकायत की
 ।

 नमूने  अलीपुर  टेस्ट  हाउस

 में  भेजे  गये  ।  दूसरे  दफ्तर के  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कार्रवाई
 की

 गई  है  यह  हमारा
 काम

 नहीं है  ।

 नंबरी  तंगामणि
 :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  हैकि

 संभरण  तथा  उत्पन्न  महानिदेशक

 सब  चीजें  खरीदता  है  are  रेलवे  मंत्रालय  उन्हें  ले  लेता  है  ।  उन  के  पास  भी  निरीक्षण कक्ष  है  ।

 क्योंकि  वह  कक्ष  सफल  रहा  क्या  इसका  उल्लेख  श्रावास  तथा  संभरण  मंत्रालय  को

 किया  गया  है  क्या  संभरण  तथा  उत्पन्न  महानिदेशालय  द्वारा  ७  जाने  वाले  निरीक्षण  के

 तरीके  को  सुधारने  के  लिये  किसी  कार्रवाई  का  सुझाव  दिया  है
 ?

 fot सें०  do  राम स्वामी :  निस्संदेह  यह  मामला  कब  संभरण  एवं  महानिदेशक  के

 सामन ेहै  ।  उनके  पास  त्रिवेदी हैं  ।  वे  उनका  परीक्षण  करेंगे  भ्र ौर  हमें  बतायेंगे  कि  क्या  किया

 जाना  है  ।  उसके  बाद  हमਂ  सोचेंगे  कि  क्या  उपाय  किये  जाने  चाहियें  ।

 pat  नर सि हनु
 :  इन  खराब  चीजों  के

 संभरण  पर  कितनी  राशि  खर्चों
 हुई  है

 ft  सें०  राम स्वामी :  अगर  Wooo  लंगरों  के  लिये  दिया  गया  था  ।  प्रत्येक

 लंगर  पर  १  रुपया  ७४५  नये  पैसे  लागत  कराई  I

 ि
 pat  मुरारका

 :
 क्या  ये  रेलवे  लंगर  उसी  फर्म  ढारा  भेजे  गये  हैं  जिस  ने  कुछ  समय  मरहले

 स्लीपरों  की  कुंजियां  दी  थीं  जिन  में  नुक्स  पाये  गये  थे  ?

 fat  सें०  वें०  रास स्वामी :  यह  कानपुर  का  वही  सिंह  इंजनिर्यारंग  कारखाना  है  |

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :
 इस  मामले  पर  प्रश्नों  की  शू  खलाएं  हुई  कि  कुंजियां  ठीक  नहीं  थीं  ।

 माननीय  सदस्य  माननीय  मंत्री  को  यह  देखने  का  अवसर  देंगे  कि  उसी  कम्पनी  को  क्यों  कोई  दूसरा

 काम  सौंपा  गया ।

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन राम  )
 :

 जैसा  बताया  गया  हम  ने  संभरण  तथा  sets

 को  me  इंडेंट  दिये  ।  जैसा  कि  पिछले  अवसर  पर  बताया  गया  था  कुछ  चीजों  के

 बल अआडर
 हम  देते  परन्तु  हमारे  स्टोर  ae  उपकरण

 की
 चीजों

 की
 बहुत  सी  किस्में  जिन्हें  हम

 स्वयं  खरीद  नहीं  सकते  ।  जहां  तक  सरकार  द्वारा  खरीदने  का  सम्बन्ध  यह  संभरण  तथा  उत्पन्न

 महानिदेशक  द्वारा  केन्द्रित  है  ।  हम  उन्हें  इंडेंट  देते  गौरव  टेंडर  बुलाते हैं  ।  जब  वे

 देखते  है ंकि  संभरण  की  जाने  वाली  चीजें  निर्धारित किस्म  शराटि  के  ब्योरे  के

 मूल  अंग्रेजी  में
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 को  rss  ay विशिष्ट  फर्म  को  भ्रामक  देते  et  उस  प्रकट पर  हमें  q

 ्  को  met  fet  हैं  ।

 fret  महोदय  :  में  नहीं  समझता  कि  कोई  माननीय  सदस्य  इस  मंत्र  रख  पर  लांछन

 लगाना  चाहता  है  ।

 श्री  जगजीवन राम  :
 में  केवल  स्थिति

 बता  रहा  हूं
 ।

 जब  तक  fart  फर्म  का
 निदेशक  द्वारा  काली  सूची  में  नाम  दर्ज  नहीं  किया  हम  किसी  फर्म  को  काडर  दिये

 पर  आपत्ति नहीं  कर  सकते  ।

 fae  महोदय  :  खरीदते  वाला  या  उपयोग  में  लाने  वाला  अभिकरण  एक  बार  किस्म

 को  काफी  gear  नहीं  तो  वें  अवश्यमेव  शिकायत  करेंगे  शर  प्रयत्न  करेंगे  कि

 वही  व्यक्ति  संभरण  जारी  नहीं  रखता  |

 श्री  जगजीवन राम  :  इस  मामले में  भी  ज्यों  ही  रेलवे ने  इसे  पटरी  पर  रखा  श्र

 अनुभव  किया  कि  यह  ठीक  नहीं  चल  रहा  तुरन्त  इसकी  सूचना  संभरण  तथा  उत्सर्जन

 निदेशक को  दे  दी  गई  ।  जो  स्टोर  भेजा  गया  था  उसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  सम्बद्ध  मंत्रालय  से  दूसरा  प्रदान  पुछ  सकते हैं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  आपको  याद  होगा  कि  इस  विशिष्ट  फर्म  के  बारे  में  अपने  मामला

 लोक  लेखा  समिति  को  भेजा था  ।  मेरा  निवेदन यह  है  कि  उन सांचे में  ढाले  लोहे  के  स्लीपरों के

 मामले  में  उस  समय  संभरण  मंत्रालय  द्वारा  किया  गया  निरीक्षण  सव
 था  त्रुटिपूर्ण  सिद्ध  हुमा

 में  जानता  चाहता हूं  कि  पड़ताल  क्या है  ।  इसके  बारे  में  रेलवे  मंत्रालय की  कौर  से

 कोई  पड़ताल  होती है  ?

 fara  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  विस्ता  रघुवंश  बताया  है  कि  वे  दूसरे  मंत्रालय  को

 आडर  देते  हैं  प्रौढ़  वे  इसका  संभरण  करते  हैं  ।  एक  या  दो  बार  यह  अनुभव  किया  गया  है  कि

 संभरण  किया  गया  माल  खराब  था  |  उन्होंने  उसकी  सूचना  उस  मंत्रालय  को  दी  ।  वे  केवल

 इतना  कर  सकते  हैं  कि  यदि  एक  बार  फिर वे  देखें  कि  माल  खराब  तो  वे  सीटें

 माल  खरीद  सकते  हैं  ।

 pat  जगजीवन  राम  :  हमारे  लिये  यह  करना  इतना  सरल  नहीं  है  ।

 tama  महोदय  निस्संदेह  ऐसा  करना  सरल  नहीं  होगा  ।  यदि  इस  प्रकार  की

 काफी  होंगी  तो  मैं  उस  पर  चर्चा  की  शझ्रनुमति  दूंगा  ।

 गन्ने का  मूल्य

 १३०७.  श्री  खुश वक्त राय  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच
 है

 कि  श्रागागी  गिरना
 वर्ष  के  लिये  गन्ने  का  मूल्य

 १
 रुपया

 ६२.  नये

 वैसे  प्रति  मन  निर्धारित  कर  दिया  गया

 यदि  el,

 तो  किस  झ्राधार

 aid

 निर्धारित  किय
 गया

 और

 fae  प्र ग्रेजी  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभिन्न
 क्षेत्रों

 में
 गन्ने  की  उत्पादन  लागत  झांकने  के

 लिये  जो  उपसमिति  नियुक्त  की  गई  थी  उस  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्टे  नहीं

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  ६. ह ५  म०  :  जी  हां  ।  झ्रागामी  मौसम  के

 लिये  कारखाने  के  दरवाजे  पर  पहुंचते  गन्ने  का  न
 नतम  मूल्य  १  रिया  ६२  नये  पैसे  निर्धारित

 किया गया  है  ।

 गया
 ह

 यह  भाव  गन्ना  (fara)  )
 Peuy  की  व्यवस्थाओं  के  आघार  पर  किया

 ट्
 2  ।

 जी  ati  इस  उप-समिति  का  कार्य  अभी  चल  रहा

 श्री  खुश वक्त  राय  :  क्या  में  जान  सकता हूं
 कि  शुगर  केन  कंट्रोल  १९५५  की  धारी  हे

 के  मनु  र  क्या  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  गन्ने  के  मृत्य  निर्धारित  करने  से  पहले  गन्ने  की  उत्पादन  लागत

 क्या  इस  पर  विचार  किया  जाये  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  :  वह  तो  करना
 जिंस  कमेटी

 के  बारे

 में  बार  बार  पूछा  जता  है  वह  कमेटी  इस  बारे  में
 जाये  ।

 लेकिन  वह  एक  कठिन
 चीज  है

 ।  में  समझता  हूं

 इस  बरस  गन्ने  के  दाम  वह  न  रहते  अगर  कमेटी  नियुक्त  हो  गई  होती  ग्र ौर उस  ने  कुछ  कहा  होता  |

 लेकिन  उस  कमेटी  के  नियुक्त  बक  होने  की  वजह  से  फौज  को  कोई  तकलीफ  न  इसलिये  गन्ने  के

 दाम  वहीं  रखें  हैं  |

 श्री  खुदा वक्त  राय
 :

 में  जानना  चाहता  हूं
 कि

 पिछले  बारह
 बरसों  से

 जब  जब
 के  मूल्य

 निर्धारित  किये  गये  हैं  क्या  शुगर केन  कंट्रोल  arse  की  धारा  ३  की  श्रवहेलना  नहीं  की  गई

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  आनरेबल  सदस्य को  मालुम है  सारी  चीज  के  बारे  में  क्यों  कि  वह

 हमेशा  फौज  के  इंटरेस्ट  में  यहां  सवाल  पुछते  कभी  जो  दाम  वे  फौजें  के  हित  में  हैं  ।  में

 मानता हूं  कि  इस  से  ज्यदा  कुछ  हो  सकता है
 |

 श्री  खुश वक्त  राय  :  उनका  हित  एक  रुपया  दस  जाने  में  है  या  एक  रुपया  बारह  जाने  में
 ?

 श्री स०  का०  पाटिल  :  एक  रुपया  दस  कराने  से  कम  होगा  तो  भी  हित  होगा  ।

 श्री  ब्रज राज  fag  :  क्या  यह  सही  है  शर  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  माई  है  कि  उत्तर

 प्रदेश  के  बहुत  से  क्षेत्रों  में  मिलें  गन्ना  लेने  से  इन्कार  कर  रही  हैं  कौर  इस  तरह  से  किसनों  पर  एक  नया

 संकट  प्लान  वाला  उन  की  फसल  बरबाद  हो  जायेगी  कौर  चीनी  नहीं  मिल  सकेगी  ।

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  वह  इसलिये  हो  रहा  है  कि  गन्ने  के  दाम  जिन  पर  चीनी  के  दाम  निर्भर

 चीनी  नहीं  जाती  है  कौर  इसलिये  वह  संकट  रहा  है  ।  इसलिये  वह  संकट  नहीं  प्राया  है  कि  भाव  बढ़ने

 चाहियें  ।
 भाव  बढ़ेंगे  तो  चीनी  के  दास  ate  भी  बढ़  जायेंगे  इस  तरह  से  में  समझता  हुं  कि  संकट  भी

 बढ़ेगा

 श्री  वाजपेयी
 :

 मै  जानना  चाहता  हूं
 कि

 गन्ने  के  दामों  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार  की

 सरकारों  ने  जो

 सिफारिशें
 की

 वे  क्या  केन्द्र  दवारा
 स्वीकार

 कर  ली  गई  हैं  ?

 मल  अंग्रेजी  में
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 शनी  स०  का
 ०

 सिफारिश  तो  बराबर  थी  एक  रुपया  बारह  खाने  की  ।  ग्राम  उस  को

 मान  होता  तो  बहुत  गलती  हो  गई  होती  क्योंकि  जो  संकट  झरा  रहा  हैं  है  वह  बढ़  जाता  भर
 चीनी  का  भाव  इतना  बढ़ता  कि  चीनी  को  नਂ  हम  इधर  कौर  न  ही  बाहर  बेच  qa  ।

 धी  यादव  नारायण  जाघव  :  क्या  विभिन्न  राज्यों  ने  अपनी  दरें  घोषित  कर  दो  हैं
 ?

 tat  स०  का ०  उन्होंने  १  रु०  र  प्लान  न  देकर  कौर  २  रु०  ४
 रन  दे  कर  स्थिति को

 पेचीदा  बना  दिया  है  ।  इस  लिये  चीनी  कहीं  नहीं  जाती  ।

 भी  गन्ना  उत्पादकों  को  अतिरिक्त  गन  मुल्य  देते  हुए  समूचे  देश  के  लिये  लागू  होने

 वाला  एक  रूप  सुत्र  क्या  है
 ?

 fat  स०
 का

 ०
 सुत्र  के  अनुसार  १  रु०  १०  प्लान  निम्नतम  मुल्य  देना  पड़ता  किन्तु

 इस  से  अधिक  देने  की  कोई  पाबंदी  नहीं  ।  वास्तव  एक  मा०  सदस्य  द्वारा  wat  पूछे  गये  एक  के

 उत्तर  में  में  ने  बताया  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  २  fo
 ४

 राने  दिये  जाते  हैं  ।  इस  से  चीनी  क  मूल्य बढ़

 और  इस  का  प्राय  हरसंभव  हो  गया  है  |

 fat  थानू  पिल्ले  :
 क्या  उत्पादक को  दिया  जाने  वाला  मूल्य  उत्पादन  लागत प्रौढ़  प्रति  एकड़

 के  आघार  पर  बांका  जाता  है  प्रिया  इस  का  चीनी  के  मुल्य  से  संबंध  होता  है
 ?

 tat स०  का ०  पाटिल
 :

 यह  बड़ा  पेचीदा  प्रश्न  है  क्योंकि  उत्पादन  समान  नहीं  जबकि  उत्तर

 भारत में  उत्पादन  लगभग  १४५  टन  प्रति  एकड़  दक्षिण  भारत  में  प्रति  एकड़  alae  उपज  ५०  टन

 गधी  हेड़ा  :  मूल्य  निर्धारण
 के  समय  क्या  किसानों को  श्रीनिवासन  दिया  गया  है  कि  वे  जितना

 गन्ना  पदा  करेंगे  वह  पेरा  जायेगा  waar  मिलों  में  लिया  जायेगा
 ?

 fat स०
 का०  पाटिल  :

 ऐसा  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  दिया
 न

 ही  ऐसा  करने की

 जरूरत है  क्योंकि  जो  गन्ना  पैदा  किया  जाता  वह  हमेशा  मिलों  में  नहीं  जाता  इस  का

 गुड़  श्र  खांडसारी  बनाने  में  ae  दूसरे  कामों  में  लाने  के  लिये  प्रयोग  किया  जा  सकता  है
 |

 peat  चिंतामणि  पाणिप्रही
 :

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों
 को  अधिक

 गन्ना  न  बोने  के  लिये  कहा  है  ।  ये  दोनों  नीतियां  एक  भारत  सरकार  की  नीति  और  दूसरी  उत्तर  प्रदेश

 सरकार की  नीति  कैसे  एक  साथ  चलती  हैं  ।

 श्री  स०  का
 ०  यह  सच

 है  कि  उन्हें  अधिक  भूमि  पर  गन्ने  की  खेती
 न

 करने  का  TTT

 दिया  गया  सरकार  की  नीति  प्रति  एकड़
 उपज

 बढ़ाने  की ह है ग्ौर श्रधिक अधिक  भूमि  पर  गन्ने  की  खेती

 करने  की  नहीं  है  ।  यह  सही  नीति  भी  है  ।

 fat  राम  सि  भाई  वर्मा
 :

 mati  माननीय  मंत्री
 जी  ने  बताया  कि

 अगर  गन्ने  के  भाव  बढ़ाये i  Gea’  ba

 जायेंगे तो  युगल  के
 भाव

 भी  बड़  जायेंगे
 ।  ऐसी  सूरत में

 क्या  यह  सही  नहीं  होगा
 कि  गन्ने  के  भाव

 उस  की  रिकवरी  के  ara  पर  निश्चित  किये  जायें  ?

 ——

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  क्वैश्चन  कई  बार
 जा

 हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat स०  का०  पाटिल
 :

 इस  प्रश्न  का  कई  वार  पर्याप्त  उत्तर  दिया  जा  चुका  वही  यह

 सवाल है

 :  मेरा  wet  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  के  बारे  में  था  ।  उन्होंने  कहा  था

 कि  फैक्टरियों  उत्पादित  तमाम  गन्ने  को  ले  नहीं  सकेंगी  ।  सरकार  इस  के  वारे  में  क्या  कर  रही  है  ?

 fat  स०  wo  पाटिल  :  सरक।र  इस  में  कुछ  नहीं  कर  सकती  |

 ललना

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तार

 रेलवे  संग्रहालय

 १*  Ryxa9  श्री  जीत सिह  सरहदी  :
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमृतसर  में  उत्तर  रेलवे  के  लिये  जिस  प्रकार  का  संग्रहालय  कभी  हाल  में  गया

 क्या  उस  प्रकार  के  संग्रहालय  अन्य  रेलवे  जोनों  में  भी  खोले  जायेंगे  ;

 यदि  तो  इस  योजना  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 कितने  संग्रहालय  खोलने  का  विचार  है  ?

 feat  उपमंत्री  सें०  व०  :

 इस  संग्रहालय  में  रेलवे  के  कार्यकरण  के  बारे  में  सामान्य  जनता  को  जान  कारी  शौर  शिक्षा
 के  लिये  प्रदर्शनों वस्तुएं  होंगी

 ।
 प्रदर्शनार्थ  वस्तु गों  में  चालू  झ्र  स्थिर  चालू  चित्र  आदि  होंगे

 ।

 यह  विचार  है
 कि

 ऐसे  संग्रहालय  प्रमुख  रेलवे  केद्रों  पर  खोले  जायें ।

 टिड्डी  दल  का  श्राक्रमभ

 LREY  श्री  विभूति  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 की  अवधि
 में

 भारत
 के

 विभिन्न
 भागों  पर  टिड्डी  दल  के  कितने

 आक्रमण

 फसल  की  कितनी  हानि  atc

 सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  जिस  से  टिड्डियों  के  उपद्रव  को  भविष्य  में  सफलता  पुवंक

 रोका जा  सके  ?

 कृषि  मंत्री
 Go  जा  :  से  .  सभा की  टेबल  पर  एक  विवरण रख

 far गया  है  परिशिष्ट  ४,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ६३]

 खाद्य  विभाग

 ११२६२.  श्री  राजा  रमण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  विभाग  न  तो  सचिवालय  कार्यालय  है  ate  न  संलग्न  कार्यालय

 कौर  केन्द्रीय  सचिवालय  के  पदाधिकारियों  द्वारा  अपने  मंत्रालयों  /  विभागों  में  किया  जाने  वाला

 प्रतिकाश  काम  इस  विभाग  में  भ्रधिक[रियों  द्वारा  किया  जाता

 मूल  wast  में
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 af  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  विभाग  के  मौजूदा  मां  चे  में  परिवर्तन  करने  शौर

 इसे  अर्थ  मंत्रालयों  विभागो ंके  समान  बनाने का  रोक

 यदि
 तो  क्या

 परिवर्तन
 किया

 जायेगा  और इसे  कब  लागू  करने का  त्रि चार है है
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपयंत्री  ८.” ह ०  स०
 :  नहीं  ।  खाद्य  विभाग  संलग्न

 कार्यालय
 नहीं  है

 ।  यह  भारत  सरकार के  सचिवालय का  एक  विभाग  यह  कहना  गलत  है  कि  प्र

 मंत्रालयों  में
 जो  काम  सचिवालय  प्रतीक  रियों  द्वारा  किया  जाता  वह  खाद्य  विभाग  में  गैर-सचिवालय

 अधिकारियों द्वारा  किया  जाता  जहां तक  खाद्य  विभाग का  खाद्यान्न  की  बड़ी  मात्रा के  अर्जन

 परिवहन  शर  वितरण  से  सम्बन्ध  इस  के  सदर  म  संघ  का  गठन  विभाग

 TWIG  प्रशासक य  कृत्यों  के  द्योतक  हैं  ।  इस  विभाग  में  तिरू खद  सचिव  लथ  पद  ake  प्रशासी

 निदेशालय  दोनों  हैं  में  से  प्रेम  को  विभाग  की  विभिन्न  जिम्मेदारियां  सौपी  गयी  हैं  ।

 जी  दीं  |

 (7)  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 Tse (4  सेवा  खड़

 1१२९७.
 श्रीमती

 अ  ी  तास
 ला  पालचाघधर  :  Tat  SUT

 =.  9  अथ
 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 भारत  के  प्रत्येक राज्य  में  वर्ष  १९६ १  के  दौरान  कितने  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड  खोलने

 का  विचार है

 क्या  उन  स्थानों  का  चुनाव  कर  लिया  गया  जहां  पर  ये  खंड  खोले

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  के  प्रत्येक  जिले  में  ये  खंड  किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंगे
 ?

 सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  उपमंत्री  बासु  मूर्ति  )  :  )  एक
 विवरण

 पर  रखा  जाता  है  जिस  में  खंडों  के  आवंटन  के  स्वीकृत  कार्यक्रम  के  अनसार  प्रत्येक  राज्य  में  वर्ष  १९६१

 में  खोले  जाने  वाले  खंडों  की  संख्या  के  बारे  में  बताया  गया  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध

 संख्या  ६४]  नये  पूर्व-विस्तार  खंडों  कौर  शर्तें  मान  पूवे-विस्तार खंडों  के  प्रथम  स्टेज  में  ऊंचे  उठाये  जाने  का

 वास्तविक  शझ्रावंटन  विभिन्न  श्रेणियों  के  प्रशिक्षित  कर्मचारियों की  उपलब्धता  के  पर

 किया  जायेगा  ।  इसਂ  के  अ्रतिरिक्त वर्तमान  पुर्व-विस्तार  खंड  प्रथम  स्टेज  में  परिवारों  के  पात्र  बनने  केਂ

 लिये  कार्यों  के  मूल्यांकन के  लिये  निर्धारित  स्व-सहायता कौर  स्व-विश्वास  के  कुछ  सिद्धान्तों

 को  पुरा करें  ।

 राज्य  सरकारों  /  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  अपने  क्षेत्रों  को
 खंडों  की  निर्मित  संख्या  में

 परिसीमन  कर  दिया  है  ।  खंडों  के  स्थान  के  लिये  क्षेत्रों  के  चुनाव  के  बारे  में  frig  करना  राज्य

 सरकारों /  संघ  क्षेत्रों का  काम  है
 ।  प्रत्येक

 के  विरुद्ध  खंडों  के  नाम  के  बारे  में  खंड
 खुल

 nt  के  बाद  मंत्रालय को  सुचित  कर  दिया  जाता  है  |

 (7)  अल  Seem  रहो
 दा  ।

 मूल
 a ene  अंग्रेजी  में
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 लाजपत  नगर  में  श्रस्पताल  का  निर्माण

 *१३००.  प्रो  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  लाजपत  नगर  नई  दिल्‍ली  में  समाज  मंदिर  के  पासਂ  एक  भ्र स्प ताल

 बनाया जाने  वाला  है

 क्या  यह  सच  है  कि  अस्पताल  बनने  में  प्राय  समाज  मन्दिर  की
 पवित्रता

 पर
 प्रभाव

 पड़ेगा

 कौर  आयं  समाज  मन्दिर  में  धार्मिक  कार्य  करने  में  बाधायें  उत्पन्न  होंगी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मन्दिर  में  धार्मिक  कृत्यों  a  सार्वजनिक  उत्सवों के  कारण

 अस्पताल  के  कमंचारियों  को  अपना  ग्य  करने  में  कठिनाई  होगी  कौर  रोगी  भी  सुविधा
 भ्रनुभव

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  बारे  में  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन  मिले  हैं  कि  भ्र स्प ताल  को

 आय  समाज  मन्दिर  से  दूर  श्रव्य  किसी  स्थान  पर  बनाया

 यदि  तो  इस  विषय  में  सरकार  क्या  निर्णय  करना  चाहती  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  लाजपत नगर  नई  दिल्ली  श्रेया  समाज  मन्दिर के  पास

 झंददायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  एक  श्रौषघालय  कि  बनाने का  विचार  है  |

 जी  नहीं  ।

 नही ं।

 हां  ।

 )  चूंकि  इस  से  समीपस्थ  समाज  मंदिर  पवित्रता  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 इस  उद्देश्य के  लिये  निर्धारित  स्थान  पर  अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  प्रौषघालय  बनाने  के  विचार को

 छोड़ने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 सड़क  निर्माण

 1१३०४  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारतीय सड़क  कांग्रेस  की  सिफारिशों  के  अनुसार  सड़क  निर्माण  के  कार्य  में  यांत्रिक

 विधिया ंNerd  के  लिखे  नया  कदम  उठाव  जा  रहे  हैं  और

 क्या  न्यूनतम विदेशी  मुद्रा  की  सहायता  से  यंत्रीकरण  की  योजना  बनाने  के  लिये  कोई

 समिति  नियुक्त  की  जा  रही  है
 ?

 तथा
 से

 वार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :
 एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है

 विवरण

 भारतीय  सड़क  कांग्रेस  ने  सिफारिश  की
 है  कि

 कायें
 को  ठीक  करने  श्र  शीघ्र  सड़क  बनाने के

 फलाए  awry
 प  we

 लिये  यंत्री दूत
 उपाय

 q  बनाये  जायें  aq  कार्य  के  लिये  झ्रावश्यकਂ  सीने  यथासम्भव
 शीघ्र

 भारत  में

 —_—

 मूल  ग्रंग्रेजी  नन
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 बनायी  जायें
 ।

 उन्हों  ने  प्राग  कहा  है  कि
 जो

 मशीनें  इस  समय  भारत  में  नहीं  बनायी  जा  सकतीं  उन  का

 विदेशों  से  श्रायात  किया  जाये  site  उन  के  लिये  झा वद यक  विदेशी  मुद्रा  दी  जाये  ।

 इस  समय  भारत  में  सड़क  निर्माण  का  यंत्रीकरण  विदेशी  मुद्दा  की  भारी  कमी  wk  देश  में

 बेरोजगारी  से  सम्बन्धित  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  मशीनों  के  इस्तेमाल  से  श्रमिकों  की  काफी  कम

 जो  हमारे  देश  में  बहुत  है
 ।

 सड़क  निर्माण  का  यंत्रीकरण  आरम्भ  में  कौर  सीमित

 मात्रा  में  होना  है  आवश्यकता  ate  श्रमिक  विकास की  दृष्टि  से  काम की  मात्रा भ्र ौर
 श्रमिकों के  संभरण  लागत  कौर  समय  में  बचत  दि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सड़क  निर्माण  में  शनै  :

 अधिकाधिक  महीनों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  भारत  में  सड़क  निर्माण  की  जितनी  मशीनें

 बनाना  सम्भव  उन  के  निर्माण  के  लिये  पग  उठाये जा  रहे  जिस  के  परिणामस्वरूप ag  में

 कई  मशीनें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  जो  चीजें  भारत  में  नहीं  बनाई  जा  रही  उन  के  बारे में  विदेशों  से

 झायात  करने
 की

 पु थक  पृथक  प्रावधानों  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाता  है  कौर  जहां  कहीं  उचित

 होता  wafer मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  दे  दी  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 घोड़ों को  बोकारों

 fr  ११०८.
 शही मती इला पाल चौधरी इसा  पाल  चौधरी  :  क्या  साथ  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  की  बीमारीਂ  जिस  के  कारण  पिछले  वर्ष  भारत  में  ७

 चोड़  मर  गये  आगामी  ग्रीष्म  ऋतु  में  फैलने  की  सम्भावना

 यदि  तो  इस  बीमारी  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  प्रबन्ध  किये  तो  उन  का

 ब्यौरा  पोर

 इस  सम्बन्ध में  लगभग  कितने  wa
 की  श्रावश्यकता है  ?

 कृषि  उपमंत्री
 मों०  वें०  :

 wer  देशों  में  यह  अनुभव  है  कि  यह  रोग

 सदियों  में  समाप्त  हो  जाता  है  कौर  ग्रीष्म  ऋतु  में  फैलता  है  ।  भारत  में  झ्र गली  ग्रीष्म  ऋतु

 में  इस  के  पुनः  फैलने  की  संभावना  है  ।

 कौर  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 वितरण

 पदों  की  बीमारियों  के  नियंत्रण  का  काम  राज्य  सरकारों का  मामला  है  जिन्हें  की  जाने  वाली

 कार्यवाही  के  बारे  में  बता  दिया  गया  है  |  इस  बीमारी
 की

 रोकथाम  के  लिये  भारतीय  पशु-चिकित्सा

 झनुसत्धान  संस्था  में  ३  ३,०००  खुराक  प्रति  मास
 की  दर

 से  टीके  तेयार  किये  जा  रहे  हैं  एक

 ara  खुराक  से  fea  का  भंडार  बना  लिया  गया  है  ।
 बीमारी

 की
 रोकथाम  के  लिये  सहयोग  देने

 cane  देने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  भी  नियुक्त
 की

 गयी  है
 |

 जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  मुख्य  कार्य  टीकों  के  उत्पादन  का  है  ।
 इस  कार्य  को

 भारतीय  पशु-चिकित्सा  अनुसन्धान  संस्था  के  सामान्य  कृत्य  के  रूप  में  गया  है  उत्पादन

 ee
 लागत

 प्रति  खुराक  लगभग
 १

 रुपया  है
 ।

 टीकों  के  उत्पादन  के  लिये  उपकरण  शादी  खाद्य
 तथा

 कृषि

 faa  भ्रंग्रेजी  में
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 संगठन से  मुफ्त  मिले  हैं  ।  कुछ  भोर  उपकरण  शादी  भी  लिये  जा  रहे  हैं  जिन  पर  लगभग  ६०,०००  रुपये

 खच  करना  भ्रावष्यक हो  जाता  है  ।  विमान  भाड़े  पर  व्यय  के  लिये  १०,०००  रुपये  का  उपबन्ध  किया

 खा  रहा है

 रेलवे को  कोयलें  का  संभरण  करने  वाली  कोयला  हाें

 ११३०६.  श्री
 त०

 ०
 fager  राय

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 रेलवे  के  लिये  भ्रमजाल  कितनी  कोयला  खानों  से  कोयला  लिया  जाता  कौर

 क्या  रेलवे  की  संभरण  किये  जाने  वाले  कोयले  की  किस्म  के  निरीक्षण  शौर  नियंत्रण  को

 सुविधाजनक बनाने  के  लिये  इन  खानों  की  संख्या  में  कमी  करनें  का  विचार  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  रहे  RQ 1

 (a)

 बोकारो  विद्युत  aaa

 श्री  प्र०  चे  बरुश्ा: क्या सिचाई श्रोर कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =

 बोकारो  विद्युत  संयंत्र  के  एक  ट्रॉसफामंर  जेने रे डर  को  कब  क्षत्ति पहुंची  थी
 :---

 इस  से  विद्युत  संभरण पर  क्या  प्रभाव पड़ा  शौर

 इस  की  मरम्मत  करने/बदलने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 सिचाई घोर  बिद्युत  उपमंत्री  :  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 लाता है  ।

 विवरण

 बोकारो  तापीय  विद्युत  केन्द्र  के
 चोथे  यूनिट  का  १००  एम  ०वी०ए०  स्टेप  श्री  ट्रांसफर  €

 PERL  की  प्रातःकाल  क्षतिग्रस्त  हो  गया  था  ।  यह  ट्रांसफार्मर  लगभग  ५०  किलोवाट  बिजली  का

 संभरण  कर  रहा था  जो  दामोदर  घाटी  निगम  दुर्गापुर  तापीय  बिजली  घर  में  प्रयोगात्मक  संचालन

 के  लिये  oy  किलोवाट  के  दो  सेटों  में  से  एक  सेट  संभरण  कर  रहा  है  इस  समय  बिजली  की  कोई

 हानि
 नहीं  हुई  ।

 इस  मामले  को  दामोदर  घाटी  निगम  ने  निर्माताओं  इलेक्ट्रिक  ब्रिटेन  )  के

 कलकत्ता  कार्यालय  से  उठाया  है  जिन  के  डिजाइन  इंजीनियर  ब्रिटेन  से  कलकत्ता  करा  गये  हैं  कौर  उन्होंने

 क्षतिग्रस्त  ट्रांसफार्मर  की  जांच  की  हे  ।  तीन  में  से  एक  वा इन् डिग  क्षतिग्रस्त  पाया  गया  ।  बाकी  दो

 यद्यपि  वे  ठीक  लगते  भी  बदले  जायेंगे  क्योंकि  निर्माताओं  को  यह  भय  है  कि  क्षतिग्रस्त

 वा इन् डिग  से  तांबे  का  बुरादा  wea  दो  वा इन् डिग  में  भी  चला  गया  होगा  जिस  से  वे  रुक  सकते  हैं
 ।

 निर्माताओं  ने  दामोदर  घाटी  निगम  को  परामर्श  दिया  है  कि  भारत  में  मरम्मत  परीक्षण  की  पर्याप्त

 _  सुविधाओं  के
 कारण

 ट्रांसफार्मर  को  उन
 ब्रिटेन

 स्थित  कारखाने  में  मरम्मत  के  लिये  मेजना  पड़ेगा
 |

 मूल  भंप्रेजी  में
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 पटसन  को  खेती  को  विधि

 1१३११.  श्री  aes  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पटसन  की  खेती  करने  की  कोई  नई  विधि  निकाली  गई

 यदि
 तो

 यह  विधि  क्या  है  ate  इसका  परिणाम  निकला  है  ?

 tate  मंत्री  पृ०  शा०  देशमुख  ):  हां

 इस  विधि  में  वृताकार रूप  में  जोताई  करके  पटसन  के  बीजों  कीਂ  छिटकी  बोवाई  न  करके

 पंक्तियों  में  बीज  बोने  की  व्यवस्था  है  ।

 यह  विधि  घास  फूस  नियंत्रण  के  लिये  बहुत  गुणकारी  है  a  इस  से  लगभग ५०  प्रतिशत  तक
 बीजों

 की  दर  में  कमी  के
 अतिरिकत  १८-२०  प्रतिशत  तक  श्रम  लागत  में  बचत  होती  इससे  फसल

 में  भी  बहुत  वृद्धि  होती  है  ।

 हवाई  अड डॉ च्ध  का
 विकास

 1१३१२.  att  तंगामणि  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  वर्ष  १९६१-६२ में  कुछ  हवाई  भ्रमरों  का  विकास  किया

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी  ae

 दक्षिण  के  किन  हवाई  agt  को  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 गग्रसनिक  उड्डयन  उपमंत्री  हां  ।

 ate
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  परिशिष्ट  %,

 श्रनबन्ध झ  संख्या  ६४५]

 ईस्ट  पटेल  नई  दिल्‍ली  का  श्री  दादाजी  स्वास्थ्य  सेवा  दोष  धान्य

 1*१३१३.  श्री  मु०  तारिक  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईस्ट  पटेल  नई  दिल्‍ली  at  अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  श्रौषघालय  के  डा०

 नम्बियार  का  कभी  हाल  में  देहान्त  श्र

 उनका  देहान्त  किन  परिस्थितियों  में

 क्या  ग्रीष्म  ऋतु  के  आगमन  के  साथ  उपरोक्त  श्रौषघालय  में  रोगियों  की  संख्या  मैं

 वृद्धि  हो  गयी  कौर

 यदि  हा  तो  इस  बारे  मैंग्रोव  रोगियों  को  देखने  के  लिए  श्रौषघालय  में  स्वर्गीय

 डा०  नम्बियार  के  स्थान  पर  किसी  अन्य  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  क्या  कदम  vor

 गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य
 मंत्री  कर नरक री

 :

 मूल  wast  में
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 डा०
 पी०  कार  नम्बियार को  ७  १९६१  को  हलका  बुखार  दस  था  ।  उनकी

 कमर  में  भी  ad  था  ।  १०  PER  को  यह  बताया  गया  कि  उनको  चेचक  है  कौर  ११  मान

 को  उन्हें  संक्रमण-रोग  अस्पताल  ले  जाया  गया  |  डा०  नम्बियार  का  संक्रमण-रोग  अस्पताल में

 १३  १९६१ को  लगभग  २.३०  बजे  देहान्त  हो  गया  |

 sear  स्वास्थ्य  सेवा  डिस्पेन्सरियों  में  रोगियों  की  संख्या  में  ग्रीष्म  ऋतु  में  वृद्ध

 सामान्य  बात  है  |

 डिस्पेन्सरी  में  जितने  कमंचारी  वे  रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  लिये  पर्याप्त

 डा०  नम्बियार  के  स्थान  पर  वहां  अन्य  डाक्टर  भेजने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 ~
 साय  मंत्रालय म  wast  जिमिंग  प्रणाली

 १३१४.  श्री स०  Ato  बनर्जी :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  विभाग  केਂ  सभी  निदेशालयों  में  मामलों  को  अन्तिम

 प्राधिकारी  तक  पहुंचने  से  पहले  विभिन्न  लोगों  के  हाथों  में  होकर  गुजरना  होता  जिसके

 स्वरूप  निर्णय  करने  में  श्रनावदयक  विलम्ब  हो  जाता

 क्या  यह  भी  सच  है  किं  इस  विभाग  में  जंपिग  प्रणाली  को  अभी  तक  लागू

 नहीं  किया  atk

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये हैं  ?

 fares  तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  म०  :  से  प्राविधिक  east

 की  जांच  वाले  मामलों  को  प्रविधिक  जांच  के  लिये  विशेष  क्षम  निदेशालय  को  भेजना  पड़ता  है  ।

 सचिवालय  ar  निदेशक  —zlai A aed fara cae में  सदन  निम्न  स्तर  पर  ही  निर्णय  करने का  प्रयत्न  किया

 जाता  है  ak  इस  बात  के  लिए  उचित  परीक्षण  की  झावइयकता है  कि  कागजात  कम  से  कम

 व्यक्तियों  के  पास  से  गुजरें  ।

 विभाग में  पिंग का  प्रयोग  किया  जा  ere  ।  लेवल  जर्स्पिगਂ  को  प्रमापीकृत

 करना  सम्भव  नहीं  यह  एक  ऐसी  लचीली  प्रक्रिया है  जो  सम्बन्धित  पदाधिकारियों द्वारा

 उचित  मामलों  पर  लागू  की  जाती  है
 ।

 fara  पटिटयों

 1१२१५.  थी  तंगामणि :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  मरेंगे

 कि

 क्या  युद्धकाल  में  बनाई  गई  सभी  विमान  पट्टियों को  उपयोग  में  लाने
 कोई

 स्थापना

 यदि  तो  यातायात  के  लिए  किन  विमान  पटरियों  को  खोला  कौर

 क्या  मद्रास  राज्य  में  कार  नामक  स्थान  में  स्थित  विमान  पट्टीं  को  यातायात

 के  लिए  खोला  जायेगा ?
 a

 मूल  भ्र ग्र जी  में
 287  (Ai)
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 उड्डयन  उपमंत्री  नही ं।

 जो  हवाई  ब्  तख़ील
 भारत

 wafers  उड्डयन  के  दृष्टिकोण  से  महत्वपूर्ण  उनको

 परिवहन  के  लिये  खोला  जा  चका है

 नहीं

 मध्य  रेलवे
 में  चाय

 के  स्टाल  लगाने  के  लिये  भ्रनसुचित  जातियों  को  लाइसेंस

 1२७०६.  श्री
 क्या  रेलवे

 मंत्री
 बताने  की  gal  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  के  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  है  जिन्होंने  वर्ष  RERO-KY

 सेंधव  तक  मध्य  रेलवे  में  चाय  के  स्टाल  फलों  के  स्टाल  लगाने  के  लिये  लाइसेंस  लेने  के  लिये

 आवेदन  किया  शौर

 उनमें  से  कितनों को  स्टाल  चलाने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ४१  ।

 ११  ।

 नोट  :  उपरोक्त  जानकारी  १-४-६०  से  २८-२-६१  तक  की  अवधि  के  लिये है  ।

 मध्य  लवे  में  रेलवे  डाक्टरों  के  लिये  क्वार

 1२७०७.  श्री  पांगरकर :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  रेलवे  में

 उन  रेलवे  डाक़्टरों  की  क्या  संख्या  है  जिन्हें  रेलवे  बोले  द्वारा  निर्धारित  क्वार्टर  दिये  गये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०
 व०  राम स्वामी )  १६३  ।

 मध्य  रेलवे  में  प्रतीक्षा wat

 1२७०८.  श्री  पांगरकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मध्य  रेलवे  में  उन  स्टेशनों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  पर  वर्ष  १६६०-६१  मंसब  तक

 प्रतीक्षा  कक्ष  बनाये  गये  प्रौढ़

 उन  पर  कितनी  लागत  पायी ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  do  रामास्वामी )
 वर्ष  PEKO- FN  में

 निम्नलिखित

 स्टेशनों
 पर  उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों  के  लिये  प्रतीक्षा  कक्ष  बनाये  गये  हैं

 १.  सागर

 २.  ध्कोलनेर

 तु कट हाड़

 ¥.  हि वाइ खड़

 Aes

 ६.  कोट

 लगभग  ८२,०००  रुपये  |

 मुत  aust
 में
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 महाराष्ट्र को
 का  संभरण

 1२७०८.  श्री  पांगरकर
 :  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ३१  १९६१  को  समाप्त  होने  वाले  अन्तिम  तीन  महीनों  में  महाराष्ट्र  को  कितना  चावल

 भौर  गेहूं  दिया  गया
 ?

 fare  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  थामस :

 मीट्रिक  टनों

 ्र

 guy

 १९७

 महाराष्ट्र में  काज॒  पेदा  करने  वाले

 1२७१०.  श्री
 व्या  खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  काजू  पैदा  करने  वालों  को

 सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी
 ?

 मंत्री  do  दास  देशमुख  ):

 महाराष्ट्र सरकार  ने  काजू  की  खेती  के  विकास  के  लिये  एक  योजना  मेजी  थी  ।

 राज्य  सरकार  से  कहा  गया  कि  वह  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  राज्य

 के  लिये  निर्धारित  वित्तीय  सहायता  की  अधिकतम  सीमा  के  भीतर  योज़ना  को  स्थान  दे  ।  महाराष्ट्र

 सरकार  ने
 काजू  उत्पादकों  को

 ऋण
 के

 लिये  निम्नलिखित  धनराशि
 मंजूर की  :

 PEXE—Ko  19,€  ८,०००  रुपये

 १९६०-९१  2,90,000  रुपये

 नये  रेलवे  इंजन

 1२७११.  श्री
 राम

 कृष्ण  सुप्त  :  क्या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  में  (

 चलाये  गये  ?
 ~  a

 बड़ी  लाइन  के
 कौर  मीटर  गेज  के  कितने

 नये  रेलवे  इंजन

 ee  लिटा —  nee  ee  नायला

 wat  में



 ह  द  ॥
 लिखित  उत्तर  ४  १९६१

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज

 :  ब्रिटेन  जोनल  रेलवे  पर  वर्ष  EK o—-k  में

 (32-2-<8  चलाये  गये  नये  रेलवे  इंजनों की  संख्या  निम्न  प्रकार है  .

 रेलवे  बढ़ी  लाईन  मीटर  गेज़  कर्ल

 ३७  १२  ve

 vx  CY
 उत्तर

 न  १०  RK

 पूर्वोत्तर  v

 पूर्वोत्तर  सीमांत

 दक्षिण
 १७  29

 RS  30

 दक्षिण-पूर्व

 पशिचम
 १७  हर  २६

 ——

 १८  पदे  २३१

 मद्रास  राज्य  a  तापीय  बिजली  घर

 1२७१२.  थ्री  every:  क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यट  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  की  राज्य  सरकार  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  मद्रास  राज्य  में  तापीय

 बिजली  घरों  के  शामिल  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  कीं  कौर

 यदि
 तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है

 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  उत्तर  नकारात्मक है  ।

 war  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 त्रिपुरा में  भूमि  की  बदला बदली

 1२७१३.  sac
 क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य-क्षेत्र  त्रिपुरा में  वर्ष
 PaKs

 ate
 वर्ष  १६६१

 में  भूमि
 की  भ्राता-बदली

 के  लिये  सरकार  को  किसने  macros  मिले  कौर

 इनमें  से  कितने  मामलों  में  बदला-बदलीं  का  काम  पूरा  हो  गया  है

 उपमंत्री  मो०  वें
 ०  श्रावस्ती  जानकारी  प्राप्त

 कीं  जा
 रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी

 ।

 दिल्ली  में  रती की  फल

 २७१४.  श्री  नवल  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  रबी  की  फ़सल  (१६६१)  की  क्या  संभावनायें

 क्या  १९६०  की  il  १६
 में

 श्रमिक
 उपज  होने  की  संभावना है

 ?

 पूल  wast  में
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 कृषि  उपमंत्री  मो०
 आसार  भ्रच्छे  हैं ।

 उपज  के  पक्के  भ्रनमान ष्च्क  कभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  |

 सल् फोन  औषधियाँ

 २७१५.  श्री  खुश वक्त  राय
 :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सल् फोन  श्रौषधियां  किन-किन  रोगों  के  लिये  उपयोगी  सिद्ध  हुई  हैं  कौर  बाजार  में

 वे  किस  नाम  से  बिकती

 क्या ये
 प्राविधियाँ  भारत  में  बनतीਂ

 यदि  तो  अर

 यदि  नहीं  तो  उसके  आयात  पर  कितना  खर्च  किया  गया  है  !

 स्वास्थ्य  मंत्री  सल् फोन  औषघियां  कुष्ठ  रोग  की  चिकित्सा  में

 उपयोगी  सिद्ध  हुईं  वे  सेलफोन

 नोवोफोन  शादी  विभिन्न  नामों  से  बिकती  हैं  ।

 कौर  जी  आधारित  सल् फोन  alate  डेप्सोन  भारत  में  महाराष्ट्र
 तथा  पशिचम

 बंगाल  की  निम्नलिखित  फर्मों  द्वारा  तैयार  की  जाती

 १.  मैसर्स  बरोज़  बैलकम  एण्ड  कम्पनी  प्राइवट  बम्बई

 २.  मैसर्स  बंगाल  केमिकल  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल-वकैस  कलकत्ता

 ३.  बंगाल  इम्युनिटी  कलकत्ता

 ४.  मैसर्स  अलर्ट  डेविड  कलकता

 यह  mea  नहीं  उठता  ।.  फिर  भी  स्वदेश  में  जितनी
 श्रौषषि  तैयार  की  जाती  है  उसके

 अतिरिक्त  कुछ  या तभी की भी  की  जाती  है  ।  १९६०  में  €  ४,५५१  रुपये की  २५११  किलोग्राम  सल् फोन

 धियां  आयात  की  गईं  |

 रेलवे  सुरक्षा  बल

 1२७१६.  श्री
 क्या

 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ३१  १९६१  को  दक्षिण-पूर्व  रेलवे में  रेलवे  सुरक्षा बल  में  श्रेणीवार  कितने  a

 चारी

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  श्र  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  eared  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  रोक

 इस  बल  में  भर्ती  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 श्रम्यधियों  को  कया  विशेष  रियायत  दी  जाती  हैं  ?

 उपमंत्री  सें०  से  ग्रपेक्षित  जानकारी  रेलवे

 प्रशासन  से  मांगी  गयी  है  श्र  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |
 क  क

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कालका  मेल  से  को  हटा  लेना

 1२७१७.  श्री  न्‌०  स०  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली-कालका

 मेल  से  भोजन-गाड़ी  को  हटा  लेने  के  बाद  हावड़ा  श्र  मुगल  सराय  के  बीच  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों

 के  लिये  भोजन  कीं  अरन्य  कया  व्यवस्था  की  गयी  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  रास स्वा सी  एक  अप्रैल  से  यह  भोजन-गाड़ी हटाने  का

 क्रम  स्थगित  कर  दिया  गया  है
 ।

 हावड़ा  मुगलसराय  के  बीच  भोजन  शादी  के  लिये  व्यवस्था
 को  कड़ा  जायगा  किल्को  मेल  से  भोजन-गाड़ी  हटाये  जाने  के  बाद  यात्रियों  की

 आवश्यकता  को
 समुचित  रूप  से  पूरा  किया  जा  सके  |

 पठानकोट-झ्रमृतसर  लाइन  पर  सुविधाएं

 1२७१८.  श्री  दौ०  चं०  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  पठानकोट-श्रमृतसर  सैक्शन  के  सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  यात्रियों  के  लिये

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये  १६६०-६१  में  कितना  घन  व्यय  किया

 प्रत्येक  स्टेशन  पर  किन  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  गयी  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ब०  १९६०-६१  का  वित्तीय  श्रमी

 अभी  समाप्त  है  गर्त  उसके  आंकड़े  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  ३१  १९६६१  तक  २७,०००

 रु०  व्यय  करना  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 कच्ची  मिनरल  साइडिंग  सड़क  को  बनाना  |

 पठानकोट  :

 तीसरे  दर्जे  के  नये  प्रतीक्षालय  से  शौचालय  तक  छतदार  रास्ता ।

 १००  फुट  लम्बा  प्राप्त  शर  पैसेंजर  प्लैट  फार्म  ।

 पहले  दूसरे  दर्जे  के  प्रतीक्षालय |

 तीसरे  दर्जे  के  प्रतीक्षालय  का  विस्तार  |

 विश्वामकक्षो  को  वायु-प्रनुकलित  विश्वास  कक्षों  में  बदलना  |

 फेरी  वाले  दूकान  का  विस्तार  ।

 पारसल  1...  फार्म  पर  छत  ।

 पहले  दर्जों  के  प्रतीक्षालय  को  टिकट  कलक्टर  के  कार्यालय  के  साथ  प्रतीक्षालय  में  बदल

 देना  ।

 a
 ज  माल  पहुंच  सड़क  तथा  माल  प्लेटफार्म  की  सतह  को  मेक्स फाल्ट  से  बनाने  के  बारे  में  ।

 १०.  पेशाब  घर  सहित  सौदागरों  का  प्रतीक्षालय  |

 ११.  कै  बिन
 ढंग  के

 ४
 वायू-ग्रबुकूलित  विश्वास-गृह  |

 ee eee  eee

 अंग्रेजी  में
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 सार्वजनिक  टेलीफोन

 1२७१४.  श्री  to  चे  क्या
 परिवहन  तथा

 संचार  मन्त्री  यह  बताने  BY  कृपा  करेंगे

 कि

 सम्पूर्ण  देग
 में  १६  XE—Ko  में

 कुल  कितने नये
 सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोले

 उन  पर  कुल  कितनी  खर्चे  की

 REXE-—Ko  में  पंजाब  में  प्रत्येक  जिले  में  कुल  कितने जनक  टेलीफोन  कार्यालय

 खोले  शौर

 कुल  कितनी  रकम  उस  पर
 खच

 की  गयी
 ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्री  प०
 लम्बी  दूरी  वाले

 २७८
 साव

 जनक  टेलीफोन  कार्यालय  |

 २०  लाख  रुपये
 |

 जाब  राज्य  में
 जिलों

 के
 नाम  PEYE—FO  में  खोले  गये  साव  जनक

 2
 भ्रम्बाला

 टेलीफोन

 कार्यालयों

 की  संख्या

 ्

 अमृतसर

 गुरुदासपुर

 कागड़ा

 लुधियाना

 पटियाला

 संगरूर

 कुल

 o.¥  लाख  रुपये  |

 दिल्‍ली  के  गांवों  में  बिजली  लगाना

 1२७२०.  श्री
 दी०  चे

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  १५  eee:  के

 रोहित  प्रदान  संख्या  १५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  में  अब

 तक
 दिल्ल  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  जिन  गांवों  में  बिजली  लगायी  जा  चुकी  है  उनके  लिये  कितने  किलोवाट

 बिजली  मंजूर  की  गयी  है  ?

 att  विद्युत  उपमंत्री  १९६०-६१  में  जिन  गांवों  में  बिजली

 लगायी  गयी  है  उनके  लिये  मंजूर  की  गयी  बिजली  इस  प्रकार है  —_——

 बिजली  का  प्रकार  मंजर  मात्रा

 (१)  रोगनी  कौर  पंखे  ३२.  ००  किलोवाट

 ८,  ००  क्लोज़ा (२)  घरेलू  बिजली
 गोपी

 (3)  a  SWI  ३,  ००  किलोवाट

 कुल  S300  किलोवाट

 es

 मुनक्के
 जे
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 गा
 दिल्ल  t  में  ret  े  fi  ७  oe  |  स

 |
 1२७२१.  श्री  to  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  १६६०-६१  में  राज्य  की  सड़कों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार
 से

 वित्तीय  सहायता  मांगी है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 तथा
 संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज

 :  कौर

 सड़क  विकास  के  लिये  किसी  वित्तीय  सहायता  की  कोई  खास  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  फिर  भी  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  सूचित  निधि  सम्बन्धी  श्रावश्यकताग्रों  के  श्राधघार  पर  PEK O—KL  में  निम्नलिखित

 नियतन  किया  गया  है  ——

 (१)  राष्ट्रीय  राजपथ  कार्य  2o,oX%,500 BUF | रुपये  |

 (२)  राष्ट्रीय  राजपथों  से
 भिन्न  सड़कों  पर  काम  9,9%,500  रुपये  |

 (३)  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  पोषित  कायें  2¥ 6,500  रुपये  |

 दिल्‍ली  में  कुतुब  मीनार  तक  सड़क  पर  बिजली  लगाना

 Sat भक्त  ज
 २७९२.

 श्री  नवल

 क्या  स्वास्थ्य  मन्त्री  २३  १९६०  के  करता  रां  कित  प्रश्न  संख्या  ६१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यूसूफ  सराय  से  कुतुब  मीना  TH  की  सड़क  पर  बिजली  लगाने  के  काय

 में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  कौर  इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  दिल्ली  नगर  निगम  ने  बतलाया  है  कि  यूसफ  सराय  से

 कुतुब  मीनार  तक
 की

 सड़क  पर  बिजली  लगाने  का  काय  पूर्ण  हो  चुका  है  |

 भाखड़ा  नंगल  परियोजना  के  gets  सिचाई  कौर  बिजली  के  काम

 रामकृष्ण

 1२७२३
 |]

 श्री

 श्री  दी०  चं०  फार्मा

 कया  सिचाई  site  मन्त्री  २८  १९६०  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  ८४५  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भाखड़ा  नंगल  परियोजना के  भ्र घिन  सिंचाई  प्रौढ़

 बिजली  के  काम  के  सम्बन्ध  में  सबसे  ताजी  स्थिति  क्या  है  ?

 ate  विद्युत
 उपमंत्री

 बिजली  घर  श्र  प्रेषण  प्रणाली

 को  छोड़  कर  भाखड़ा  नांगल  परियोजना  के  अधीन  सभी  काम  पूरे  हो  चुके  ६  १९६१  को

 लिए
 पिछले  तीन  मदों  के  विषय  में  काम  की  प्रगति  इस

 प्रकार
 रही

 ह

 मल  मंत्रीजी
 में
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 ? ह

 दायें  मोड़  की  सु  ग  प्रायः  भरी  जा  चुकी  है  ।  कुछ  गेटे  मोटे
 काम  बाकी  हैं  जो  PELL AH

 श्रान्त  तक  पुरे  हो  जायेंगे  ।

 बांध  पर  सबसे  ऊंची  संतह  सबसे  गहरी  नींव  के  ऊपर  ६१२  ४७.  ०५  लाख घन  फुट

 कंकरीट  जो  कुल  का  ८७.  ५  प्रतिशत  डाली जा  चुकी  है  ।  बांध  पर  कंकरीट डालने  का  काम

 ZERQ  के  तरन्त  तक  पुरा  हो  जाने की  संभावना है  |  पहुंच  एलेवेटर

 स्पिलवेब्रिज  और  बांध  के  सिरे  पर  रेडियल  गेट  लगाने के  काम  १९६२  में  पूरे हो  जायेंगे  ।

 २.  बिजलीघर

 )  भाखड़ा  बांया  किनारा  बिजली  संयंत्र

 Pv—F e-Ko  को
 युनिट  संख्या  १  चालू

 किया  गया  था  रोक
 उसके  बाद  १  १९६१

 को  यूनिट  संख्या  २  चालू  किया  गया  था  |

 यूनिट  संख्या ३

 पंपिंग  सेट  श्र  पाईइ्पिंग  सिस्टम  लगाने  का  काम  पुरा  हो

 चुका हैं
 ।  यूनिट  के  मकेनिकल  क्रासिंग  सम्बन्धी  काम  का  लगभग  ७०  प्रतिशत  काम भी  पूरा  हो

 चुका है  ।  भ्रनुमान  है
 कि

 यह  यूनिट  १९६१  में  चालू  हो  जायेगा
 ।

 यूनिट  संख्या  ४

 ७ परदार  घायल  टाइपिंग  सिस्टम  orfe  का  काम

 पूरा  हो  चुका है  ।  war  है  कि  यह  यूनिट  १९६१  में  काम  करने  लगेगा ।

 यूनिट  संख्या  ५

 करीब
 १४५  प्रतिशत  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  चुका  अनुमान  है  कि  यह  यूनिट  १९६१

 में  चालू  होने  के  लिए  तैयार  हो  जायेगा  ।

 छोटा  बिजली घर  बनाना

 लगभग  € 4 प्रतिशत काम  हो  चुका  है  ।  नंगल  उधर  कारखाने को  बिजली  देने  के  लिए

 इस  छोटे  बिजली  घर  का  एक  हिस्सा  चालू  किया  गया  है
 ।

 नंगल  बिजली  घर

 विस्तार  यूनिट

 RE,co00  क्लोज़ा  का विस्तार यूनिट  wa  पूरा  ही  होने  वाला है  ।  ग्रनुमान है  कि

 १९६१  तक  वह  तैयार  हो  जायेगा  |

 गंगवाल  विस्तार  यूनिट

 वाटर  टरबाइन  के  स्क्रॉल  केसिंग  असेम्बली  कौर  टेम्परेरी  असेम्बली  के  बारे  में  काम  पूरा  हो

 चुका है
 ।  बिजली  घर  के  लिए  ट्रांसफारमर  ate  स्विच गियर  बनाने  का  काम

 जारी  हैं  ।
 यह  यूनिट

 १९६१
 तक  पूरा  हो  जायेगा  |

 मूल  wat  में
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 गंगवाल  में  शटर-लिविंग  सब-स्टेलॉन

 गंगवाल  में  इंटर लि किंग  सबस्टेशन  के  लिए  दो  ट्रांसफार्मर  प्लिन्थ  बनाने  का  काम  पूरा  किया

 जा चुका  दूसरा  साज़ समान लगाने  का  काम  जारी है  ।  अनुमान  है  कि  यह  सबस्टेशन  १९६२ के
 आरम्भ  में  तयार  हो  जायेगा  |

 ३.  प्रबल  प्रणाली

 निम्नलिखित  काय  पूरे  हो  चुके  हैं  ——

 र  सीमला  में  ६६  किलोवाट  का  छोटा  बिजली  घर

 कक wf
 सोलन  में  ६६  किलोवाट

 का  छोटा  बिजली  घर

 दे  भाखड़ा  लेफ्ट  बेक  पावरहाउस  से  स्विचयाड  तक  ६६  किलोवाट  लाइन  का

 दूसरा  सकी  ।  निम्नलिखित लाइनों  ate  छोटे  बिजली  घरों का  काम  चल

 रहा है

 पंजाब

 (१)  भाखड़ा  से  उर्वरक  नया  नंगल  तक  ६६  किलोवाट  ट्रिपल  सक्रिय

 लाइनें

 (२  /
 है

 ६६  फ्रिलोवाट  की  धुलकोटे-पटियाला-संगरूर  लाइन

 राजस्थान

 g  १३२  किलोवाट  fae  रतनगढ़

 २.  ६६  किलोवाट  ग्रिड  बीकानेर

 ३.  १३२  किलोवाट  स्विमिंग  चुरू

 ४.  ६६  स्विमिंग  डोंगरगढ़

 रेलगाड़ी  में  एक  लड़के  की  मृत्यु  के  संबंध  में  पुलिस  जांच

 1२७२४.  श्री  रामकृष्ण  चक  कया  रेलवे  मंत्री  REKo  के  अतारांकित wet

 संख्या  B9Q  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  उस  १६  वर्षीय लड़के  की  मृत्यु  के

 बारे में  जिसकी  लाश  रेलवे  पुलिस को  एक  सन्दूक  में  बन्द की  हुई  पुलिस  ने  जांच  पह ़ताल

 पुरी कर  ली  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  जी  हां  ।  पुलिस  ने  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल

 की  है  कौर  इसमें  कुछ  पता  नहीं  लगा  ।

 दुर्गापुर  में  तापीय  बिजली  घर

 1२७२५.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  सिचाई  ate  faq  मं  बनी  ०८
 था  १९६०  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ८७१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  उस  परियोजना  के

 सम्बन्ध  में  जिससे  दुर्गापुर  तापीय  बिजली घर  को  १,२०,०००  किलोवाट  बिजली
 अरब  तक

 किस  प्रकार  की  प्रगतिਂ  हुई  है  ?

 nn  2  ae  on mmentance

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सिचाई  ate  विद्युत  उपमंत्री  प्रगति  की  वर्तमान  स्थिति  इस  प्रकार  है

 बिजली घर  :  विस्तृत  डिजाइन
 का  काम

 चल  रहा  है
 ।

 जमीन  स्तर  तक  नीव
 के

 डिजाइन

 तय  हो  गये  हैं  ।  नींव  के  काम  के  लिए  टेण्डर  मंगाये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रेषण  दुर्गापुर से  बण्डे  ज  तक  १३२  किलोवाट
 लाइन  डबल  सकट  के  लिए

 नापजोख

 पुरी  हो  चुकी  टील  एसीएसग्रार  इत् सु लेट्स  कौर  लाइन  बनाने  के  लिए  टेण्डर

 मंगाये  जा  रहे  लाइन  का  प्रारम्भिक  मार्ग  सर्वेक्षण  है  ।

 दुर्गापुर में  वितरण कारी  छोटा  बिजली  साज़ सामान  के  लिए  mex  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 नदियों  में  परिवहन  के  लिए  केन्द्रीय  तकनीकी  सहायता  बो

 श्री  रामकृष्ण
 FRO.

 थी  पाटेकर

 क्या  परिवहन तथा  संसार  मंत्री  २८  Rego  के  तारांकित  प्रदान  सख्या  ५२१  के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  पा  करेंगे  कि  नदी  जल  परिवहन  समिति
 की

 सिफारिश  के  spare

 केन्द्रीय  तकनीकी  सहायता  होड  बनाने  की  दिशा  में  wa  तक  किस  प्रकार  की  प्रगति  हुई  है
 ?

 १  परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  बन्दरगाहों  कौर

 नदी  जल  परिवहन  सम्बन्धी  तकनीकी  समस्याओं पर  सरकार  को  परामर्श देने  के  लिए  केन्द्रीय  तकनीक

 सहायता  ars  स्थापित  करने  की  योजना  पर  भ्र भी  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 टिड्डियों  के  कारण  फसलों  को  नुकसान

 श्री  रामकृष्ण  मत
 |  थ्री  श्रीधर  :

 1२७२७.
 श्री  वाजपेयी  :

 ॥
 श्री  पांगरकर

 थी  अनिरुद्ध सिह  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ,  २८  Feqo  को  तारांकित
 प्रदान

 संख्या  Yow के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 कभी  हाल  में  टिड्डियों  के  arene  के  कारण  देश  में  अनाज  की  फसलों  को  कितना

 निसार  पहुंचा  इस  बारे  में  क्या  सरकार  को  ग्रीम  भ्रनुमान  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मंत्री  Go  ato
 कभी  हाल  टिड्डियो ंके  प्राक् रमण

 से  देश  में  प्रदान
 की

 फसलों
 को

 हुई  हानि
 के

 बारे  में  अन्तिम  अनुमान  उस  area  से  पीड़ित  सभी

 राज्य  सरकारों  से  रमी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  |

 जिन  राज्यों  ने  जानकारी  भेजी  है  उनके  सम्बन्ध  में  अनुमानित  हानि  बताने  वाला  विवरण

 संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ४,
 भ्नवबर्ध

 संख्या  ६६]

 +14  अंग्रेजी  में



 RRR  ह लिखित  स्तर  ४  ग्रह  १९६१

 हिमाचल  प्रदेश  में  घास

 २७२८.  श्री  पद्  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चरागाहों में  बढ़िया कौर  alae  घास  पैदा  करने  के  लिये  हिमाचल  प्रदेश  क  वन  विभाग

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 उसका  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 कृषि  मंत्री  प्  का  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  भ्र वधि  में

 S\9,000  रुपये  की  लागत  की  चरागाह  सुधार  एक  परियोजना  विभिन्न  वन  विभागों  में  क्या

 कवित  करने  के  लिये  शुरू
 की

 गई  परियोजना  के  प्रतिशत  निम्न  कार्य  किये  जा  रहे  हैं

 (१)  wire  उपज  कौर  सब  से  भ्रच्छीਂ  किस्म  की  घास  की  उपलब्धि  के  लिये  सेम्पल

 रेट्स  का  बनाना  उनको  चरागाह  के  लिये  बन्द  करने  की  ग्रन्थि  को  निर्धारित  करना  |

 (२)  चरागाहों  से  गणित  घास-पात  का  उन्मूलन  यथा  प्रगति  घास  की  पैदावार  को

 कम  करती

 (३)  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिये  सब  से  उचित  किस्म  का  पता  लगाने  के  लिये  अनेक  परदेशी

 घासों की  जांच  ।

 (४)  काटने  के  लिये  सब  से  ग्रीवा Wes  ऋतु  काटने की
 a vy बेग  अय ने  वाघ  का  पता  लगाने के  लिये

 परीक्षण ।

 परियोजना  अभी  परीक्षा  अवस्था  में  है  परन्तु  ग्राम  तक  जो  परिणामਂ  निकले हैं  वह

 उत्साहक्घंक हैं  ।

 हिमाचल प्रदेश  में  कल

 २७२९.  श्री  पद्म  देव  :  कया  साथ  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  २०२  कूलों  में  से  कितनी  वस्तुतः  बन  गई  हैं  ate  कितनी

 att हैं

 इन  कूलों  के  निर्माण  में  जनता  ने  कितना  सहयोग  दिया  है  ;
 कौर

 हिमाचल  प्रदेश  के  छः  जिलों  में  से  प्रत्येक  जिले  में  कितनी  भूलें  हैं
 ?

 कृषि  उपमंत्री पो०  ब०  सब  की  सब  २०२  कूलें  या
 तो

 चुकी  हैं

 या  बन  रही  हैं
 ।

 aft  तक  कोई  सहयोग  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 हिमाचल  प्रदेश  माइनर  किनारे  ऐक्ट

 के  झ्रन्तर्गत  लाभ  उठाने  वालों  से  ५०  प्रतिशत  शभ्रंशदान  बैटरमेंट  लेबी  के  रूप  में  वसूल  करने  का

 बन्ध  है  ।  ऐक्ट
 को

 लागू  करने  के  बाद  ऐसा  किया  जायेगा
 |

 a

 faa  भ्रंप्रेजी  में
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 प्रत्येक  जिले  में  संख्या  निम्न  प्रकार  है

 चम्बा  Yo

 महासु  EAC)

 नहान  प्

 मन्डी  हि

 बिलासपुर  छ

 wae  रे

 जोड़  २०२

 रेलवे  स्टेशनों  के  लिये  कोयले  की  सप्लाई

 1२७३०.  श्री  पांगरकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  महिनों  में  मनसाड-छेगुडा  श्र  पूरना-बेसिन  लाइनों

 पर  cereal  का  पुरी  पुरी  मात्रा में  कोयला  नहीं  दिया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज़  सायद  माननीय  सदस्य  रेलवे  के  उपयोग  के

 लिये  कोयले  की  सप्लाई  का  जिक्र  क्र  रहे हैं  ।  यदि  ऐसा  हो  तो  उत्तर  नकारात्मक  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सहकारी  चीनी  कारखानों  हारा  मशीनरी  का  ग्रा यात

 1२७३१.  श्री
 जीत  सिंह  सरहदी  :

 कया  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  में  लाइसेंस  शुदा  सहकारी  चीनी  कारखाने  मशीनरी  का  आयात  कर

 सके हैं  ;

 यदि  तो  किन  सहकारी  चीनी  कारखानों  ने  मशीनरी  आयात  की  है  जिन्होंने

 नहीं  की  है  ;  कौर

 मशीनरी  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 fora  तथा  कृषि  उपमंत्री  to  म०  से  जिन  सहकारी  चीनी

 कारखानों  को  पंजाब  में  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  उनमें  से  तीन  अर्थात च्च्  भोगपुर  तौर  पानीपत

 के  कारखानों  ने  प्रावश्यक  मशी
 नरी  का  आयात  किया  है  भ्र  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  |

 मोहिन्दर  ate  बटाला  के  दो  सहकारी  क्लारखानों  को  देशी  चीनी  मशीनरी  निर्माता संघ
 संबंध

 झर  मदीन
 सप्लाई  कर  रहा  है  कौर  इसके  लिये  उसने  सप्लाई  करने  वालों  के  साथ  करार  किया

 बाकी
 छठा  सहकारी  कारखाना  पुरानी  मशीनरी  का  उपयोग  क्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 बाण  ए  ाानडागणधयातवय

 मूल  stat  में
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 1२७३२.  भरी
 सो

 ogo  ठाकुर  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार ने  भारत  सरकार  से  प्रार्थना की  है  कि  १९६०  में  उसे  a

 samp दिये  जायेंगे  ;  way

 यदि  तो  कुल  कितना
 उकेरा

 गया  है  ate  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितना

 नियत  किया  है  ?

 मंत्री  (=
 ०  प०  शा०  देशमुख  (#)  हां  ।

 at  FEKo—ER  के  लिये  मांग  प्रौढ़  नियतन इस  प्रकार  हैं

 ज  की  किस्म  मांग  नियतन

 लाला Co  RS  COD  ES  ee  ae

 vies  मेट्रिक  टनों  में  )

 हरमोनिया  सल्फेट  CL AXRYX  VV,OV¥

 यूरिया ह  हू  8,863 रे  I,2a0

 सल्फेट  नाइट्रेट  १६,७८१  हँ,€ ०

 कै  ल्दियम  भ्र मोनि यम  नाइट्रेट  ०६८  ै  Yoo

 ed  ed  ee  eee

 नाइट्रोजन की  मदों में  जोड़  PE,  AAS  9,  9X3

 nk  eat  ee

 राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  कारखाना  संघ

 1२७३३.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सहकारी  चीनी  कारखानों  के  कार्यों  का  समन्वय  करने  तथा  नये  सहकारी

 कारखानों  का  विकास  शौर  संगठन  में  मदद  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  कारखाना  संघ

 बनाने  के  बारे  में  परब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  सु०  :  राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी

 कारखाना  संघ  २.  १९६०  को  नथी  दिल्‍ली  में  सहकारी  समितियां  अधिनियम के  site

 faces की  गयी थी  ।  राष्ट्रीय संघ  ने  १४  सहकारी चीनी  कारखानों  को  सदस्य  बनाया  है  ।  इसके

 अलावा  महाराष्ट्र  राज्य  चीनी  कारखाना संघ  जो  उस  राज्य  में  स्थित  १८  कारखानों का  प्रतिनिधित्व

 करता  संस्थापक  सदस्य  के  तौर  पर  उसमें  शामिल  डेज झा है  ।  राष्ट्रीय  संघ  प्रभी  प्रारम्भिक  दशा  में

 हैं  जहां  सहकारी चीनी  कारखानों  का  नाम  दर्जे  करने  भ्र  राष्ट्रीय  संघ  की  कार्यवाहियों के

 लिये  चन्दा  इका  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ।

 राष्ट्रीय  संघ  आवश्यक  कर्मचारियों  की
 भरती

 ee के  लिये
 भी

 कार्यवाही  कर  रहा

 मूल  प्रंप्रेजी
 में



 FREY १४  १८८२३

 रेलवे  पुलों  के  सम्बन्ध  में  खोसला  समिति
 की

 रिपोर्ट

 श्री  दी०  चं०

 1२७३४.
 श्री  पांगरकर

 way  ter  मंत्री  २२  १९६०  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १०७९  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे क्रि  :

 रेलवे  पुलों  संबंधी  खोसला  समिति  ने  किस  प्रकार  की  सिफारिशें  की
 हैं  जिन्हें  सरकार

 ने  इस  बीच  मंजूर  किया  है  ate  कार्यान्वित किया  है  ;

 किन  किन  सिफारिशों  को  कभी  कार्यान्वित  करना
 बाकी

 है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  की - ह  २२-१२-६०  को  तारांकित

 ger  संख्या  Zowe  के  उत्तर में  जो  स्थिति  बतायी  गयी  थी  wa  भी  वही  स्थिति  बाकी  दो

 feat की  कार्यान्वित तब  तक  नहीं  हो  सकेगी  जब  तक  दो  या  तीन  सल  में  वास्तविक  क्षेत्रीय  निरीक्षण

 का  परिणाम  मालूम  नहीं  हो  जाता
 |

 facet दूध  योजना

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 २७३५.  ज्ञानी  गु०  सि०  मुसाफिर :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  चालू  वर्ष  में  दिल्‍ली  दूध  योजना  के

 विस्तार  कार्यक्रम  का  क्या  ब्यौरा है  ?

 fafa  उपमंत्री  मो०  १९६१-६२  में  दूध  योजना  के  कार्यों  का

 निम्न  प्रकार  से  विस्तार  करने  का  विचार है

 (१)  रोजाना दूध  की  सप्लाई  २२५०  मन  से  बढ़ा  कर  ३५०० मन  करना  है  ।

 (२)  दूध  संग्रह  ate  मंथन  केन्द्रों  के ब्रौर १३ केन्द्र १३  केन्द्र  पूरे  करना  ate  इस  तरह  केन्द्रों
 की

 कुल  संख्या  २०  हो  जायेगी ।

 (३)  दिल्‍ली  शहर  में  और  क्षेत्रों  को  दूध  सप्लाई  करना  |

 सामुदायिक विकास  खंडों  में  जीप

 २७३६.  श्री  संगण्णा
 :

 कया  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  देश  में  सामुदायिक  विकास  खंडों में  सप्लाई की  गयी  सभी  जीप

 गाड़ियां  सं  faa  राज्य  सरकारें  वापस  ले  रही  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  कब  से
 ?

 1  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री
 ब०  go  :

 जी  नहीं

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 पाया  ह

 मूल  aah  में
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 र्

 1२७३७.  श्री  ato  wat  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 x  क्या  मनीपुर  में
 इम्फाल  नगरपालिका  के

 नगरीय  चुनाव  अगले साल  तक  स्थगित  कर

 दिये  गय  हैं  ;  aK

 आगामी  नगरीय
 चुनाव  में  मताधिकार  के  संबंध  में  क्या  कोई  निर्णय  किया  गया

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  हां  ।  इम्फाल  नगरपालिका  के  कमिश्नरों

 का  कार्यकाल  ३१  मार्चे  १६६२  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  |

 इस  विषय  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 अंगूर  के  उत्पादकों  को  उर्वरक  का  संभरण

 1२७३८.  श्री  बजट  सुनाया
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंगूर  उत्पादकों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  उवंरक  संभारित  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  कया  सरकार  उर्वरकों  के  पर्याप्त  संभरण  के  लिये  कोई  विशेष  कार्यवाही

 करने  का  विचार  रखती  है  कौर

 क्या  इस  संबंध
 में  कोई  ग्र भ्या वेदन  प्राप्त  gare

 ?

 कृषि  मंत्री  पैदा  शर  भारत  सरकार  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  को  राज्य
 की  विभिन्न  फसलों  के  लिये  इकट्ठे  ही  उर्वरक  आवंटित

 कर  दिये  जाते  हैं  ।

 के  उत्पादकों  को  यथासंभव  aire से  अधिक  उर्वरक  संभारित  करने  का  प्रबन्ध  करना  राज्य

 सरकारों का  काम  है

 जी  नड़  ।  फिर  भी  महाराष्ट्र  राज्य  अंगूर  उपादक  संस्था  ने  अन्य  बातों  के  साथ  साथ

 उकेरा  के  सभरण  के  सम्बंध  में  एक  नोट  भेजा था  ।

 साल  डिब्बों का  संभरण

 1२७३६.  श्री  अजित
 सिह  सरहदी

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मुगलसराय  के  पश्चिम  की  ate  के  प्रत्येक  राज्य  को  कुल  ?Eco  कोयले  के  माल

 डिब्बों  में  से कितने  कितने  माल  डिब्बे  भ्रांत टीम  किये  जा  रहे  हैं  ;

 प्रत्येक  राज्य  को  किस  प्रकार  से  यह  कोटा  दिया  जा  रहा  है  ;  शौर

 माल  डिब्बों को  खाली  करने  के  कोटे  के  बढ़ाने  के  सबंध  में  क्या  कायें वाही  की
 जा

 रही

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  हम  राम स्वामी  )
 :  शर  मुगलसराय  से  ऊपर  की  शोर

 के  राज्यों के  लिये  निर्धारित  १९००  माल  डिब्बों  के  कोटे  में  से  किसी  भी  राज्य  के  लिये  प्लग  रूप

 से  कोटा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 १  १९६१  से  इस  कोट  को  बढ़ा कर  २१००  माल  feed  कर  देने

 विचार है  ।
 erin  —  ——

 मल  wast  में
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 भाखड़ा  से  को  बिजली  का  संभरण

 1२७४०.  श्री  जीत सिह  सरहदी  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा

 करने कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब
 सरकार

 ने  यह  कहा  है
 कि

 भाखड़ा  से  दल्ली
 को

 संगीत
 की  जा  रही  बिजली  की  दरों  को  पुनरीक्षित  कर  दिया  जाय े;

 अर

 यदि
 तो

 क्या  दर  जा  रही  है
 प्रौढ़

 उस  संबंध  में
 सरकार  की  प्रतिक्रिया

 क्या है  ?

 नहीं । सिचाई  कौर  विद्युत
 उपमंत्री  :

 प्रश्न  उतन्न  नहीं  होता  ।

 फ्लाइट  क्लब

 Frio  भी  वीरेन्द्र बहादुर
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 देश  में  इस  समय  कितनी  फ्लाइंग  sera  चल  रही  हैं  प्रौढ़  प्रत्येक क्लब
 में  कितने

 क्षार्थी  है ं;  कौर

 १९६०  को  उन्हें  कितनीਂ  सरकारी सहायता  दी  गयी  थी
 ?

 उदयन  उपमंत्री  ( (=)
 इस  समय

 पारत  में  १७  फ्लाइंग

 चल  रही हैं  ।  RKO  में  जितने  प्रशिक्षार्थियों ने  उनसे ससे  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  उनकी

 संख्या  निम्नलिखित  है

 हिन्दी  प्राविशल  फ्लाइंग  लखनऊ  co

 बम्बई  बम्बई  न

 बिहार  फ्लाइंग  पटना

 मद्रास  मद्रास  ao

 नागपुर  फ्लाइट  FAT,  नागपुर  न

 बंगाल  फ्लाइंग  बैरकपुर  )  २

 नार्थ  इंडिया  फ्लाइंग  जालन्धर  २४

 दिल्‍ली  फ्लाइंग  नई  दिल्‍ली  Xe

 राजस्थान  फ्लाइट  जयपुर  RE

 गवर्नमेंट  फ्लाइंग  ट्रेनिंग  सकल  बंगलौर

 मध्य  प्रदेश  फ्लाइंग  इंदौर  पद

 अनाधार  प्रदेश  फ्लाइंग  हैदराबाद  २६

 उडीसा  फ्ला  इंग  कटक  शद

 आसाम  फ्लाइंग  गहनटी

 केरल  फ्लाइंग त्रिवेंद्रम  gy

 गुजरात  फ्लाइंग  बड़ौदा  २०

 कोइम्बटोर  फ्लाइंग  कोलम्बो र

 लि  re  ee  ces  ee  SE  CO  oh

 कुल  ७१६
 ह  ना

 मूल  ्र ग्रेजी में में

 287  (Ai)
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 g—-3—LE EOF से  २८-२-१९६१  तक  इन  क्लबों को  राजकीय  सहायता के  रूप  में SN
 १७,०१,६४४  रुपये  दिये  गये थे  ।  इस  wate में  क्लबों को  ८  जहाज  भी  उधार  के  रूप  में  दिये  गये

 थे  |

 ध्रायुवे  दिक  औषधि संहिता

 1२७४९५  श्री  कौडियाल  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आयुर्वेदिक

 औषधि  संहिता  के  निर्माण  के  संबंध  में  कभी  तक  कितनी  प्रगति हुई

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  केन्द्रीय  ग्रायुवेंदिक  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा
 उस

 सम्बन्ध
 में  स्थापित  उपसमिति  ने  इस  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  वे  श्रभी  विचाराधीन  हैं  ।

 चांदपुर  में  क्षयरोग का  अस्पताल

 1२७४३.  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा में  चांदपुर  में  क्षय  रोग  के  अस्पताल  में  दवाओं  की  संख्या  बढ़ाने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रस्थापना

 तो  इस अस्पताल  में  बौयाश्रों  को  बढ़ाकर  कितना  कर  दिया  जायेगा  ;  प्रौढ़

 उड़ीसा  के  क्षय  रोग  के  कितने  रोगियों  ने  कभी  तक  नाम  अस्पताल  में  दाखिल  होने

 के  लिये  लिखवा *  हैं  परन्तु  उन्हें  प्रभी  तक  दाखिल  नहीं  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  हां  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में  ६०

 ग्रतिरिवत  शियाओं  की  व्यवस्था  की  जायेगी  |

 २७०  |

 ६६

 रेलवे  में  हिन्दी में  पत्र

 २७४४.  श्री  राठ  स०  तिवारी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  रेलवे  के वाणिज्यिक  विभाग  में  दावों  सम्बन्धी  कितने  पत्र  सन्‌  gays,  Pee,

 १९६०  व  १९६१  में  फरवरी  तक  हिन्दी  में  प्राप्त  हुए  ;

 कितनों  का  उत्तर  हिन्दी  में  दिया  गया  ;  कौर

 यदि  सब  के  उत्तर  हिन्दी  में  नहीं  दिये  गये  तो  भविष्य  में  एसा  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध

 ? किया  जा  रहा  है

 रेलवे  उपमंत्री  (sito सें०  वें ०  :  से  हिन्दी  में  कितने  पत्र  आये  कौर

 उन  में  से  कितने  पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी में  दिया  इन  के  रेलवे  प्रशासनों  द्वारा  म्रलग  से

 नहीं  रखे  जाते  ।  हिदायत  यह  है  कि  यथा  संभव
 हिन्दी  पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  दिया

 जाय
 ।

 परिचित  रेलवे  के  स्कूलों  में  हिन्दी

 Vovy.  श्री  राठ  स०  तिवारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे कि
 :

 पश्चिम  रेलवे  पर  सन्‌  १९५६  से  PERO  तक
 श्रजमेर व बलसार

 व
 बलसार  रेलवे

 प्रशिक्षण  स्कूलों  में
 कितने

 उम्मीदवारों  को  हिन्दी  पढ़ाई  गई  ;  जारी
 ee 2  आयाणायणाणा  SS  नटना

 मल  ग्र ग्रेजी  में
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 तने  उम्मीदवार
 उन  में  से  दि कान  उ  HIGGS.  श्रनत्तीण रहे

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०
 वें

 ०  १२४३

 २३७

 रेलवे  मंत्रालय  में  हिन्दी  सलाहक

 २७४६.  श्री  गणपति  राम  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  में  एक  हिन्दी  सलाहकार
 की  नियुक्ति  का  निश्चय

 किया गया  है

 यदि  at,  तो  यह  निश्चय  कब  कियागया  था

 क्या  उक्त  पद  पर  नियुक्ति की  जा  चूकी  है  अर

 (1)  यदि  वो  विलम्ब का  क्या  कारण  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  | ह+  राम स्वामी )  जी  नहीं  ।

 से  सवाल  नहीं
 उठता  |

 जिला  बालनगिर  में  बिजली  का  संभरण

 1२७४७.  श्री  कुम्भार  क्या  सिचाई  कौर  fama  मंत्री-यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 क्या सरकार का  ध्यान  इक़बाल की  a  श्रावित  किया  है  कि  बालनगिर

 ज़िला  ,  उड़ीसा  के  सोनपुर  नगर  के  बिलों  उपभो..ताप्रों  से  बहुत  समय  से  बिजली  संभरण  की

 भ्र  निर्मितियों के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  श्रीराम
 हैं  ?

 क्या  उप्र  बिजलीघर  से  सब डिवीजनल  तथा  खण्ड  fears  पदाधिकारियों  की  बस्तियों

 को  बिजली  देने  के  सम्बन्ध में  कोई  प्रस्थापना  है

 यदि  तो  बिजली  के  संभरण  की  स्थिति  में  सुधार  करने के  सम्बन्ध  में  कोई

 की  जा  रही  है  शौर

 यदि  तो  उत  के  क्या  करण  हैं

 atk  विद्युत  उपमंत्री  (7)  जानकारी  एव  त्रित

 की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सम्बलपुर  रोड  स्टेशन  पर  पीने  के  पानी  का  संभरण

 1२७४८.  श्री  कुम्हार  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सम्बन्धित  प्राधिकारियों का  ध्यान  उस  बात  की  ब्रोकर  mate  किया  गया  है

 कि  दक्षिगपूत्र  रेले के  संबलपुर  रोड  स्टेशन  पर  पीने  के  पानी  का  संभरण  श्रपर्याप्त

 क्या उस  स्टेशन  पर  नल  का  पानी  संगीत  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जना  कौर

 तो  इत  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 विवि क
 ग  रेलवे  उपमंत्री  सें०

 to  नहीं  ।
 ।

 विल मत

 मूलत  अंग्रे  में
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 wie  उस स्टेशन  पर
 नलों  के  पानी  केसंभरण  का  कार्य तो  राज्य

 सरकार  द्वारा  सम्बलपुर  नगर  में  किये जा  रहे  नलों  के  पानी के  संभरण  की  व्यवस्था पर  निर्भर
 करता  है  ।  राज्य  सरकार

 के  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  विभाग  से  यह  निवेदन किया  गया  है  कि  वह

 रेलवे के  लिये  एक  अलग  कनेक्शन  प्रदान
 करे  नौ

 ९  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 कलकत्ता  गोदी  में  कोयले  का  लादना  तथा  उतारना

 1२७४९.  श्री  त०  ब०  विपुल  राव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यावलकत्ता  गोदी  में  दक्षिण  रेलवे  कोयले  को  लादने  कौर  उतारने  के  दौरान

 संविदा
 प्रबन्धों  को  समाप्त  कर  दिया  गया  ale  उसके  स्थान  पर  जैता कि  इंधन  मितव्ययता

 समिति ने  सुझाव  दिया  एक  विभागीय  संगठन  स्थापित कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 उस  सिफ़ारिश  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ;

 रेलवे  उपमंत्री
 (att  शाहनवाज  :  १-३-१९६०  से  एक

 विभागीय  संगठन
 ने  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया

 att  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते

 हिमाचल  प्रदेश  में  पेड़ों  की  बिक्री

 ReXo  थी  पद्म  देव :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  हैकि  हिमाचल
 saa

 के  कुछ  कृषकों  ने  कुछ  वर्ष  पूर्व  जंगलों से  कुछ

 पेड़  बेचे

 च
 कया  यह  भी  सच  है  कि  उन  पेड़ों  का  वाघा  दाम  उन्होंने  सरकार  के  पास  जमा  करवा

 ;

 1

 यह  भी  सच  है  कि  सरकार  की  प्रोर  से  लगाई  गई  सारी  शर्तों  उन्होंने पू  गी  कर  दी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बार-बार  मांगने  पर  भी  way  उनका  जमा  धन  उन्हें

 लौटाया  नहीं  गया  है  ;

 यदि  उपरोक्त  से  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  विलम्ब  का

 क्या  कारण  है  ?

 कृषि  मंत्री  छह  शा०  :  से  आवश्यक  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  at  मिलते ही  सभा की  टेबल  पर  रख दी  जायेगी  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  जल  संभरण  योजनायें

 २७५१.  श्री  पद्  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 क्या यह  सच  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  यो  जना  काल  में  जिला  महासु  (  हिमाचल  प्रदेश  )

 के  ग्राम  वाहली  लालसा  शादी  में  पानी  पहुंचाने  की  जो  योजनायें  स्टीवन  हुई

 थीं  वे  प्रभी तक  कार्यान्वित  नहीं  हुई  हैं  :
 aR  A

 पूल  अंग्रेजी  में
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 क्या यह भी सच  हैकि  इन
 के

 लिये  धन
 भी  स्वीकृत हो

 गया  था  गन्नौर

 टैंक  इरादी  सामान  भी  खरीदा  जा  चुका  कौर

 यदि  उपरोक्त  तथा  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  विलम्ब  का

 क्या  कारण

 स्वास्थ्य  मंत्री  महासु के  प्रयास  कौर
 करासा  ग्रामों

 की  we  प्रदाय  योजना  प्रगति  पर  है  ।  लालसा  गांव  को  पानी दिया  गया  है  ।  वाहली के

 जल-प्रदाय  की  योजना  परीक्षणाधीन  है  ।

 जी  लेकिन  श्रयेक्षित  नालियों  श्र
 टैंकों

 में
 से

 भ्र भी  कुछ  ही  उपलब्ध  हैं
 ak

 दोष  को  खरीदने  wi  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 ढाल  प्यार  करासा  ग्रामों  की  जल-प्रदाय  योजनायें  नालियों  तथा  उन  के  लगाने की

 सामग्री  की  कमी  के  कारण  पूरी  नहीं  की  जा  सकीं
 ।  वाहली की  जलप्रदाय योजना  इसलिये

 नहीं  शुरू  की  जा  सकी  क्योंकि  जिस  स्रोत  से  पानी  लेने  का  विचार  था  उस  पर  पड़ोसी  गांवों  ने  आपत्ति

 की
 है  ।  श्री  इत  के  बजाय  दूसरे  स्रोत  से  पानी  लेने  की  एक  नई  योजना  परीक्षणाधोन है  ।

 हिमाचल  प्रवेश  में  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 २७५२.  श्री  पद्म देव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजन  कलाल  में  कभी  तक  कितने  स्वास्थ्य

 केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  केन्द्रों  में  सब  उपयुक्त  सामग्री  विद्यमान  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  केन्द्रों  में  डाक्टर  शर  नसं  नहीं  हैं  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  सरकार  इस  न्यूनता

 की  पूर्ति  के  लिये  क्या  पग  उठा  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  ०  |

 जी  बहुत  से  केन्द्रों  में  उपयुक्त  सामग्री  विद्यमान  है  ।

 कुछ  केन्द्रों  में  डाक्टर  नहीं  हैं  ।

 डाक्टरों  को  इस  शराकत  करने  के  लिये  हिमाचल  प्रदेश  के  ग्राम

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  काम  करने  वाले  सिविल  भ्रसिस्टेण्ट  सर्जन  ग्रेड  १  तथा  सिविल  असिस्टेण्ट

 ज  ग्रेड  २  के  लिये  १००  रुपये  तथा  ५०  रुपये  मासिक  नान-प्रैक्टिसिंग  भत्ता

 स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  ग्राम क्षेत्रों  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  ax  श्रावित  करने

 के  लिये  उपयुक्त  कर्मचारियों  को  उच्च  प्रारम्भिक  वेतन  भी  दिया  जाता  है  ।

 हिमाचल प्रदेश  में  सड़कें

 २७५३. श्री  पद्म  कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  कितने  मील  लम्बी

 ——  eee
 सड़कें  कोलतार  की  बनीं  ;

 पला

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कोलतार  करने  पर  उक्त  कल  में  कितना  व्यय  त्र  ATT

 क्या  ag  कय  प्रशासन  ने  स्वयं  किया  था  या  ठेकेदारों  द्वारा  सम्पादित  किया

 गया है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  राज  से

 अपेक्षित  सूचना  की  जा  रही  है  शौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  कु निहार  से  बढ़लग  तक  सड़क

 २७५४.  श्री  पद्म  देव  :
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 कि की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  महासु  जिला  (fara  की  तर्की  तहसील में

 कु निहार  से  बढ़लग  तक  ग्क ज घ  दस  मील  लम्बा  मग  बनना  था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  fee  खण्ड  की  ae  से  cae  के  सम्पादन

 ay  दस  हजार  रुपया  दिये  भी  दो-तीन  व्  बीत  चुके  हैं  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  जांच  करने  पर  न  रुपयों  का  पता  है  श्र न  ही

 माग  बना  है

 यदि  उपरोक्त  भाग  से  तक  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो

 क्या  सरकर  इस  दिशा  में  कोई  पग  उठाने  का  इराद  रखती  यदि  तो  क्या  ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  (  शनी  व०  तू  :  जी  हां  ।

 (@)  सम्बन्धित  पंचायत  को  १०,०००  रुपए  की  राशि  सहायक  अनुदान  के  रूप  में

 Feks
 में  दी  गई  थी  ।

 \
 /  सड़क  वास्तव  में  बनाई  गई  थी  कौर  इस  पर  किए  गए  कुल  खर्च  का  प्रदुमन

 १०,०००  रुपए  से  काफी  अधिक  किया  जाता  हैं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  |

 हस्तिनापुर  में  चीनी  की  फिट

 1२७५५.  श्री
 काशी नाथ

 पांडे  :
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 >
 हस्तिनापुर  में  एक  चीनी  की  मिल  की  स्थापना  q  सम्बन्ध  में अभी  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  श्रौर

 क्या  पुराना  लाइसेंस  ही  चल  रहा  है  या  कि  इसके  लिये  किसी  ate  व्यक्ति

 को  लाइसेन्स  जारी  किया  गया  है  |

 far  तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  स०  हस्तिनापुर  में  चीनी

 की  मिल  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  प्रगति  नदीं  हुई  है
 ं

 (#)  पुराने
 व्यक्ति  को

 जारी  क्या
 गया  लाइसेन्स  ait  तक  वेध  है  ।

 aa  stash
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 नई  दिल्‍ली  में  टूटे  नस  के  मामले

 1२७५६.  थी  Mo  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 नई  दिल्‍ली के  उदर  विज्ञान  में  भ्र भी
 तक

 टिटेनस
 के

 कितने  मामलों  की

 सुचना  मिली  है  ;

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  a  इलाज  गया  ;  शर

 उस  रोग  से  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  थी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  भारत  सरकर  द्वारा  कोई  उदर  विज्ञान

 ब्यूरो  स्थापित  नहीं  किया  गया है
 ।  परन्तु  स्वास्थ्य  सेवा  महा  निदेशालय  नई  दिल्‍ली

 में

 एक  व्यापक
 रोग  ब्यूरो  स्थापित  किया  गया  है  और  उस  का  टिटेनस  रोग  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 दिल्ली  कौर  नई  दिल्ली  के  सरकारी  अस्पतालों  में  श्रोपरेडान

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1२७५७.  श्री  वी०  do  फार्मा

 कि

 REKo  में  दिल्ली  और  नई  दिल्ली  के  सरकारी  अस्पतालों में  आपरेशनों  के

 दौरान  या  उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  थी  ;

 क्या  उस  वर्ष  से  PEXE  की  तुलना में
 उक्त  मामलों  की  संख्या  बढ़  गयी

 थी  1

 १९६६०
 में  म्रसावधानी  के  कारण  कितने  व्यक्तियों

 के
 विरुद्ध  कार्यवाही  की

 गयी  है  ;

 इन  की  रोकथाम  के  लिये  क्या  क्या  setae  की  गयी  है  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  भी  कर मरकर  )  :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 दिल्‍ली  में  सहकारी खेती

 २७४५८.  श्री  नवल  प्रभाकर  नया  सामुदायिक  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  में  सहकारी  खेती  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 इसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  (  श्री
 घ०

 सू
 ०  तौर

 सहकारी  कृषि  समितियों  की  प्रगति  का  ब्यौरा  बताने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  ।
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६७]  ।

 मूल  wast में

 ‘Bureau  of  Abdomenology.

 *Bureau  of  Epidemiology.
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 ४  १९६१

 टेलीफोन

 QE  जगदी दा  wat  क्या  परिवहन  तथा  संघार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कानपुर  में  टेलीफोन  लेने  वालों  के  कितने  आवेदन-पत्र  विगत  तीन  सालों  में

 ?

 उन  में  से  कितने  भ्रांतियों  को  टेलीफोन  दिये  गये

 क्या  कुछ  व्यक्तियों  को  पहले  टेलीफोनਂ  होन ेके  बावजूद  भी  नये  टेलीफोन

 कनेक्शन दिये  गये  हैं  :

 यदि  तो  किस  शभ्राघार  पर  ये  दिये  गये  हैं  ote  ऐसे  टेलीफोनों  की  संख्या

 कितनी  है  ;  कौर

 जिन  को  कभी  तक  टेलीफोन  नहीं  दिये  जा  सक ेहैं  उनको  कब  तक  टेलीफोन

 मिल  जाने  की  ara  है  ?

 परिवहन  तथा
 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राज

 :  BEES |

 १६४५४  ॥

 जी  हां  ।

 टेलीफोन  संयोजन  देने
 संबंधी  नियमों  के  अनुसार  एक  आवेदक  को

 एक  से
 अधिक  टेलीफोन  देने  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  है  ।  उसी  पार्टी  को  एक  से  अधिक  टेलीफोन

 देना  उस  समय  श्रनिवायं  हो  जाता  जबकि  वह  टेलीफोन  बहुत  व्यस्त  हो  शर

 दूसरी  पार्टियां  यह  शिकायत  करती  हों  कि  बार-बार  प्रयत्न  करने  पर  भी  नम्बर  नहीं

 मिलता  ।  एक  पर  कालों  की  अधिकता  कारण  ट्रैफिक  ग्रुपो ंमें  बहुत  अधिक

 काल  एकत्र  होने  की  दृष्टि  से  भी  ऐसे  भ्रावेदकों  को  एक  से  अधिक  टेलीफोन  देना  आवश्यक

 जाता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  दिये  गये  टेलीफोन ों  की  संख्या  २०
 हो
 ट  |

 (=)  wa  जैसे  टेलीफोन  संयोजन  देने  के  लिए  आवश्यक  सामान  केबल-युग्म

 उपलब्ध  टेलीफोन  लगातार  दिये  जाते  फिर  भी  यह  कहना  सम्भव  नही  है

 कि  प्रतीक्षा  सूची  वाले  आवेदकों  की  मांगों  को  कब  तक  पूरा  क्रिया  जा  सकेगा
 ।

 कानपूर  टेलीफोन  एंक्सच ज चक

 २७६०.  श्री  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  परिवहन तथा  संघार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 कानपुर  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  १  Ze Ko  aa  तक  कुल  कितने

 ट्रंक-काल  बुक  किये  गये  ;

 foo नग  ना उन  में  से  कितने  ट्रंक-काल  लाइन  न  कारण  रह  कर  दियें  गये  ;

 शर

 इस  कारण  सरकार
 को

 कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  ?
 नी एएए

 मिल  भ्रंग्रेजी
 में
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 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  राज  बहादुर  )  :  १  जनवरी

 REKo  से  ३१  १९६१  तक  कानपुर  में  बुक  किप  गये  ट्रंक  कालों  की  कुल  संख्या

 Ca ae ay लाख  थी  ।

 लाइनों  के  उपलब्ध  न  रहने  के  कारण  रद  fet  गये  कालों  का  वर्गीकरण

 प्लग  से  नहीं  रखा  गया  किन्तु  विभागीय  कारणों  से  न  मिलने
 के

 कारण  जिन  कालों

 को  रह  कर  दिया  उनकी  संख्या  कुल  बुक  fet  गये  कालों  की  १६  प्रतिदिन

 कालों  को  रह  करने  के  कारण  यदि  कोई  हानि  उठानी पड़ी  है
 तो

 उसके  vias

 देना  व्यावहारिक  रूप  में  संभव  नहीं  है  .

 कानपुर  तथा  लखनऊ  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  टेलीफोन  डायरेक्टरों

 बताने  की २७६१.  श्री  जगदी डा  अवस्थी  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह

 कृपा  करेंगे  कि

 कानपुर  तथा  लखनऊ  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  डायरेक्टरी  कब  से  प्रकाशित

 नहीं  हुई  है

 इसके  प्रकाशित  न  होते  के  क्या  कारण  हैं

 इसके  प्रकाशित  न  होने  के  कारण  विज्ञापनों  से  होने
 वाली  ara  में  अनुमानत

 कितनी  हानि  हुई  और

 अरब  उसके  कब  तक  प्रकाशित होने  की  ara  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री (  श्री  राज  बहादुर )
 लखनऊ

 कानपुर  की  टेलीफोन  डायरेक्टरी  का  अन्तिम  जिस  पर  १९६१  की

 तारीख  दी  गई  मान  १९६१  में  तैयार  हो  गया  था  कौर  उसे  sr asa rat  को  ag

 में ही  बांट  दिया  गया
 था  ।

 से  wer  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  वन  अधिनियम  क  घिन  मामल

 1२७६२.  श्री
 दशरथ  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 FeXE—Fo  शर  १९६०-६१  में  भारतीय  वन  अधिनियम  के  अधीन  त्रिपुरा

 में  कितने  मामले  प्रारम्भ  किये  गये  हैं

 इन  मामलों  में  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  व्यक्ति  श्रन्तग्रंसत  हैं  ; ~

 a  तक  कितने  व्यक्तियों  को  दोषी  sax  गया  है
 ?

 मंत्री  प०  -11.0 10.0  a  श्रावक  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।
 अ  क  लिलाट एितएतए।””ए एटा” ि िए िए ा

 मूल  मं प्रे जी  में
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 उड़ीसा

 1२७६३.  थ्रो  कुम्हार  :
 क्या  परिवहन तथा  सं  चार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में  उड़ीसा  सर्कल  के  बोलनगीर  डाक  डिवीजन  के

 पटनागढ़  उप  डिवीजन  के  हैड  क्वार्टर  र  के  उप-डाकघर  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कैबिन  कौर  कोर्स  तार

 प्रणाली  प्रारम्भ  करने  के  संबंध  में  योजनायें  बनायी  गयी थीं  ;

 यदि  तो  इसਂ  संबंघ  में  प्रभी  तक  कया  कार्यवाही की  गई  है  ;

 इस  संबंध  में  विलम्ब के  क्या  कारण हैं  ;  ak

 इस  संबंध  मैंगलोर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  To  सुब्बाराव )  से  उस  डाकघर  में

 जनिक  टेलीफोन  केबिन  लगाने  के  लिये  कोई  स्थान  नहीं  ।  परन्तु एक  पार्टीशन  लगाकर  सार्वजनिक

 टेलीफोन ों  के  लिये  बनाये  रखने  की
 संभावना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  सकल  में  मोसे  प्रणाली  जानने  वाले  व्यक्तियों  की  कमी  है  ।  जब  वहां  से  प्रशिक्षित  व्यक्ति

 होंगे  ,  तो  कोर्स  प्रणाली  को  लागू  कर  दिया  जायेगा  ।

 पाठक  घन

 1२७६४,  श्री  तंगा मणि  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पशु  धन  की  सुरक्षा  भर  वृद्धि  के  लिये  केन्द्र  हारा  १६६१-६२ के  लिये  कया  als

 निर्धारित की  गई  है  तौर

 उसਂ  राशि  को  राज्यवार  कसे  बांटा  जायेगा
 ?

 कृषि  उपमंत्री  मों  ०  वें
 ०  :  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में

 तूतिया  पंचवर्षीय
 योजना

 के  अधीन  पशु  चिकित्सा  विभाग  के  लिये
 BI99G  .  ०€  लाख  रुपयों  की

 व्यवस्था  की  है  भ्र ौर  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  पुनरीक्षित  सीमा  के  इन्दर  विभिन्न

 योजनाओं  पर  खर्च
 की

 व्यवस्था  करें
 ।  पुनरीक्षित  प्रक्रिया

 के
 अधीन  राज्य

 सरकारें  मुख्य  ग्रुप

 गोशालाओं  शादी  )  के  अधीन  विभिन्न  योजनाओं  पर  खच  की  व्यवस्था  कर  सकती

 हूं  और  विभिन्न  योजनाओं  के  लिये  राशि  निर्धारित  करना  उनका  काम  है  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रति वर्ष

 ्  को  विभिन्न  sacar  में  विभाजित करना  भी  राज्य  सरकारों  का  ही  काम  है  ।  १९६१-६२

 में  विशिष्ट  योजनाओं  कै  लिये  भ्रावंटन  के  संबंध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  कार्यकारी

 दल  चर्चा के  आधार पर  PER L—KR  के  व्ययक  में  9e  लाख  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गयी  है

 और  यह  रानी  राज्य  सरकारों  को  कोटि  की  योजनाओं  केन्द्र  द्वारा  प्रारम्भ  की  गयी  योजनायें

 के  लिये  सहायक  अनुदान  के  रूप  में  देन ेके  लिये  इस  श्राय  व्ययक  में  पशु  चिकित्सा  से  संबंध  रखने

 बाली कोटि  की  योजनाओं के  लिये  202.29 WS २७  लाख  रुपयों कीਂ  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  दोनों

 ही  मामलों  में  होने  वाले  खच  का  संबंध  सम्पूर्ण  पशु  चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  प्रनुसंघान  प्रशिक्षण

 संबंधी  कार्यों  से  है  ।  केवल  पीयू  धन  की  सुरक्षा  श्र  वृद्धि  के  लिये  निर्धारित  राशि  को  अलग  रूप  से

 बताना  संभव  नहीं  है
 ।

 तामना  a

 मूत  म्रंग्रेजी  में
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 उड़ीसा  के  मेडिकल  कालिजों  के  शिक्षक

 FROG  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  सरकार  ने  किन  परिस्थितियों  में  उस  राज्य  में
 १  ६१  से  मेडिकल

 कालिजों  के  शिक्षकों  द्वारा  प्राइवेट  प्रेक्टिस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  था  ;

 उस  प्रतिबन्ध को  लागू  न  करने  के  क्या  कारण  थे  ;

 उसे  कब  से  लागू  किया  जा  रहा  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्र

 सभा-पटल  पर  रख  दी

 उडीसा  में  कालिज

 1२७६६.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा के  मेडिकल  कालिजों  के  शिक्षकों के  वेतन  क्रम  क्या  हैं

 प्राईवेट  प्रेक्टिस
 at

 समाप्ति  के  बाद  इन  शिक्षकों  को  कितना  वेतन  क्रम  कौर  व्यवसाय

 न  करने  पर  भत्ता  दिया  जायेगा  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ate  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  प्राईवेट  प्रेक्टिस  कीं  समाप्ति

 पर  इन  शिक्षकों  के  लिये  क्या  वेतन  क्रम  शर  भत्ते  सुझाये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  (  थी  कर मरकर  )  से  (7)  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  में  भ्र ौर  हेल्थ  विजिटर

 1२७६७.  श्री  वाजपेयी  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली /नई दिल्‍ली में नसों दिल्‍ली  में  नसों  site  हेल्थ  विजिटरों के  रूप  में  चुनाव  के  लिये
 अभ्यर्थियों

 में  अपेक्षित शिक्षा  अपहर्ताओं  में  क्या  तुलनात्मक अन्तर  है

 क्या  दोनों  कोटियों के  अभ्यर्थी पहले  १८  महीनों  तक  बिना  किसी  wea  के
 लेडी

 हाडिन  अस्पताल  में  रोगियों  की  सेवा  करते  हैं

 यदि  उक्त  ret  )  का  उत्तर  सकारात्मक  तो  फिर  दोनों  कोटियों के  झभ्यथियों

 के  वेतन  में  इतना  भ्रमित  अन्तर  क्यों  है

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  दोनों  के  काय॑  लगभग  एक  समान  हैं  तो  भी  हेल्थ  विजिटर

 का  वेतन  नसों  से  बहुत  कम  है

 (=)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि  विजिटर ों  को  १८
 महीनों  तक

 नसों
 के  समान

 ह हदी

 काम  करना  पड़ता  है  तो  भी  उन्हें  कम  वेतन  किया  जाता  है  कौर  उन्हें  तीन  साल  तक  के  लिये

 एक  बांड  भरना  पड़ता  है  जबकि  नसों  को  ऐसा  नहीं  करना  ate  यदि  तो  इसके  कया

 कौर
 कारण  हैं

 ;

 क्या  सरकार  हैल्थ  विजिटरों के  लिये  तीन  साल  की  लेबर  के  बांड  को  समाप्त  करने

 का  विचार कर  रही  है  ?

 है
 |  ह स्वास्थ्य  मंत्री  करसरकर  )  दोनों  के  लिये  न्यूनतम  wear  मेट्रिक  है

 ।
 वि अ  a  |

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 नहीं  ।

 seq  उत्पन्  नहीं  होता  ।

 wear  प्राप्त  हेल्थ  विजिटरों  को  wear  प्राप्त  नर्सों  से  कम  वेतन  दिया  जाता  है

 दोनों  कोटियों  के  प्रशिक्षण  की  कौर  स्वरूप  तथा  जिम्मेदारियों में  अन्तर  है  ।

 हेल्थ  विजिटर ों को  तीन  वर्षों  की  सेवा  के  लिये  बांड  भरना  पड़ता  है  क्योंकि  विस्तृत

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  कर्मचारियों के  लिये  ही  निर्धारित  किया  गया
 था  |

 नहीं
 ।

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 नेपाल  के  त्रिशाला  बाज़ार  tara  में  स्थिति

 fate  नियम  १९७  के  अ्रधीन मैं  प्रधान  मंत्री  का  नेपाल  के  त्रिशूली  बाजार

 नामक  कस्बे  की  स्थिति  की  दौर  जिसके  कारण  ऐसा  बताया  जाता  है  कि  भारतीय  सहायता  प्राप्त

 जल  विद्युत्‌  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  लगे  हुये  कुछ  भारतीयों  ने  उस  स्थान  को  खाली  कर  दिया

 जिसका  उक्त  परियोजना के  कार्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  प्रा कर्षित करता  प्रौढ़  निवेदन  करता

 हुं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  भी  दें  ।

 विद  शिक-कार्य  मंत्रालय  के  सभा  सचिव  ह... | |  सादत  चली  नेपाल  के  परिश्रमी  न ं०

 जिले  में  जिसमें  त्रिशूली  स्थित  कुछ  गांवों में  १९६१  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में  कुछ  शभ्रद्यांति

 के  समाचार  मिले  थे  ।  उस  क्षेत्र  के  गांवों  के  किसान  पिछले  कुछ  दिनों  से  जमींदारों  द्वारा  उनपर

 किय  जाने  वाले  भ्रन्यायपुर्ण  व्यवहार  की  शिकायत  कर  रहे थे  |  इस  स्थिति  का  लाभ  वहां  के  अपचारी

 लोगों  ने  उठाया  उन्होंने  डाके  ग्राही  डाले  ।  स्थिति  बिगड़  जाने  पर  नेपाल  सरकार  ने  एक  वरिष्ठ

 पुलिस  पदाधिकारी  के  अधीन  एक  पुलिस  दस्ता  ३  मार्चे  को  भेजा  ।  श्री  तक  तीन  व्यक्तियों  की

 लगभग  १  दर्जन  मामले  लूटमार  तथा  कुछ  डाका  जनी  की  खबरें  भी  मिली  हैं
 ।

 इन  भ्र पचा रियों  को

 सामना  करने  में  पुलिस  की  भी  कुछ  क्षति  हुई  है  ।  नेपाली  सैनिक  टुकड़ियां  wa  इस  क्षेत्र  में  पहुंच  गई

 हैं  कौर  पता  चला  है  कि  उन्होंने  स्थिति  पर  काबू  पा  लिया  है  ।  त्रिशूली  शांत  क्षेत्र  है  कौर  शांति  का

 इस  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  भारतीय  दूतावास के  एक  पदाधिकारी त्रिशूली  गये  थे  उन्होंने

 बताया  है  कि  वहां  हमारे  सभी  व्यक्ति  तथा  सम्पत्ति  सुरक्षित  एक  या  दो  भारतीय  परिवार  भ्र पनी

 मर्जी  से  वहां  से  काठमांडू  चले  गये  पता  लगा  कि  अरब  त्रिशूली वापस  झरा  र  हे  त्रिशूली

 से  भारतीय  व्यक्तियों  तथा  परिवारों के  बाहर  जाने  का  कभी  भी  कोई  प्रदान  नहीं  रहा  त्रिशूली

 में  जो  भारतीय  सहायता  प्राप्त  विद्युत  जल  योजना  चल  रही  है  उसका  काम  रुका  नहीं  है  कौर

 सामान्य  गति  से  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 A  a  फिका

 सभा  पटल  पर  रखा गया  पत्र

 श्रत्यावद्यक  पण्य  अधिनियम  के  घिन  जारी  की  गई  भ्र धि सुचना

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  म०  :  मैं  ध्रत्यावश्यक पण्य  PeUY

 की  धारा  ३  की  (६)  ह के ब्न्तगत  चावल  तथा  धान
 प्रदेश

 )  मूल्य  नियंत्रण
 Ee  oe

 मल  अंग्रेजी  में
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 सम्बन्धी  समिति

 १९६०  को  करने  वाली  दिनांक  २१  १६६१  की  संख्या
 जी०  एस०  कार  2h oF

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  ता  हूं  ।  में  रखी  दे  लिये  एल०  टी
 ०

 संख्या  २८  2/&2]

 राज्य  सभा  से  संदेशा

 सचिव  मुझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  कीं  सूचना  देनी  है  कि
 :

 सभा  ने  झपनी  २८  ERR  की  बैठक  में  मोटर  परिवहन  कर्मचारी

 2&0  जो  लोक-सभा  द्वारा  १४५  १९६०  को  पारित

 किया  गया  संशोधनों afer  पारित  कर  दिया  है  ake  विधेयक  को  इस

 waar के  साथ  लौटा  दिया  है  कि  संशोधनों  से  लोक-सभा  की  सहमति  की

 सुचना  राज्य  सभा  को  भेज
 दी

 जाये
 बैज

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी विधेयक

 राज्य  सभा  से  संशोधनों  सहित  लौटाये  गये  रूप  में

 १सचिव :  में  मोटर  परिवहन  कर्मचारी  28E2, WY UIT AAT जो  राज्य  सभा

 द्वारा  संशोधनों  सहित  लौटा  दिया  गया  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्राक्कलन  समिति

 एक  सौ  नौवां  तथा  एक  सौ  इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 ह

 fet  बंगलौर  )  :
 में  प्राक्कलन  समिति के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 (१)  प्रतिरक्षा  मंत्रालय--नौसेनिक  बम्बई  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति

 को  आठवीं  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  एक-सौ-नौवां  प्रतिवेदन ।

 (२)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय--कहवा  बंगलौर  तथा  लेखें  )

 के  बारे में  एक-सौ-इक्कीसवां  प्रतिवेदन  |

 —

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  भ्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 तेईसवां  प्रतिवेदन

 fa  मूलचन्द दुबे  :  में  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति

 R  ।

 मल  wast  i
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 सदस्य  के  कथन  को  वाद-विवाद  में  से  निकालना

 डा०  गोविन्द  दास  कल  जब  बस्तर  की  निस्बत  में  कुछ  कह  रहा
 था

 उस  समय  इस  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  श्री  मुहम्मद  इलियास  जो  हावड़ा  से  जाते

 उन्होंने  कहा  जबलपुर  में  राइट  कराया  है  ।  श्राप  जबलपुर  के  रायट  के  लीडर  हैंਂ
 ।

 कल  उस  हल्ले  में  में  उनके  इन  वाक्यों  को  सुन  नहीं  सका  अन्यथा  मैं  ने  कल  AY  यह  प्रश्न  उठाया

 होता
 |

 में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार
 की

 बात  जब  सदन  में  कही  गई  तो  उससे  व्यक्तिगत  रूप

 से  कौर  सावंजनिक  रूप  दोनों  ही  दृष्टियों  मेरी  इज्जत  पर  श्राघात  हुमा  है  |

 शायद  माननीय  सदस्य  जिन्होंने  यह  कहा  वे  इस  बात  को  जानते  नहीं  हैं  कि  जबलपुर  की  उन  घटनायें

 के  समय  में  जबलपुर  में  नहीं  उसके  बाद  जो  कुछ  मुझ  से  हो  सका  शान्ति  का  प्रयत्न  वहां  मैंने

 किया  ।  वे  माननीय  सदस्य  शायद  यह  भी  नहीं  जानते  हैं  कि  गत
 ४०

 वर्ष  से  मैं  कांग्रेस  का  एक

 कार्यकर्ता रहा  हूं  ३०  से  इस  माननीय  सदन  का  एक  सदस्य  रहा  प्रौढ़  इस

 प्रकार  की  बात  मेरे  निस्बत  राज  तक  नहीं  कही  गयी  ।  मे  as  कहना  चाहता हं  कि  या

 तो  श्राप  उन्हें  आदेश  दें  कि  वे  अपने  इन  वाक्यों  को  वापस  लें  या  यहां  की  कार्रवाई  में  से  वे

 वाक्य  निकाल  दिए  जाएं  |

 महोदय
 :

 इसी  शभ्राशय  का  एक  पत्र  डा०  गोविन्द  दास  की  कौर  से  मुझे  मिला

 भी  है  ।  श्री  मुहम्मद  इलियास  ने  कहा  है  तो  मुझे  तराशा  है  कि  वह  व

 को  वापस  ले  लेंगे  ।  क्योंकि  कि  यह  टिप्पणी  आपत्तिजनक  है  ।

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 जब  जबलपुर  के  झगड़ों  सम्बन्धी  स्थगन  प्रस्ताव

 पर  sat  हो  रही  थी  तो  माननीय  सदस्य  विरोधी  सदस्यों  पर  आरोप  लगा  रहे  थे  कि  वे  झगड़ा

 बढ़ाने  के  लिये  लोगों  को  उकसा  रहे  थे  ।  तब  मैंने  यही  कहा  था  कि  में  जो  कुछ

 gm  है  उसके  उत्तरदायी  शाप  हैंਂ
 ।

 शब्द  से  मेरा
 अभिप्राय

 सरकार  से
 था  जिसकी

 कि

 वह  बड़ी  प्रशंसा  कर  रहे  थे  ।  इसका  aha  यह  नहीं  है  कि  1... ०.  उन  पर  कोई  व्यक्तिगत

 आक्षेप  किया  था  ।  मेरा  झ्रभिप्रायतो  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  था  |  जहां  तक  कि  दूसरे

 वाक्य की  बात  है  कि  जबलपुर  के  राइट  के  लीडर  उसके  लिये  मुझे  खेद  है ग्न ौर

 मी  उन  को  वापसਂ  लेता  जहां  तक  कि  पहले  वाक्य  की  बात  है  कि  इसके

 उत्तरदायी  हैंਂ  मैं  इन  शब्दों  को  वापस  लेने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  क्योंकि  ये  दाऊद  मेंने
 मध्य

 प्रदेश  की  सरकार  के  लिये  प्रयोग  किये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  मुहम्मद  इलियास  ने  अपने  वापस
 ले

 लिये  जहां  तक  कि  पहले  वाक्य  की  बात है  वह  बस  इतना  ही  कह  दें  कि  वह
 डा०

 गोविंद दास  के  विऋद्ध  कहे  गये  भ्रपने  शब्द  वापस  लेते  हैं  |

 श्री  मुहम्मद  इलियास  sat  चाहते  हैं  कि  मैँने  जो  कुछ  कहा  है  वह  सभी  बातें  वापस

 ले  तो  मेँ  उसे  भीਂ  वापस  लेता  हूं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  मुहम्मद  इलियास  ने  अपने  शब्द  वापस  ले  लिये  हैं
 ।  इन

 geal  को  वादविवाद  से  निकाल  दिया  जायेगा  ।

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 जब
 मैंने

 ये
 शब्द  वापस

 ले
 लिये

 हैं  तो  इन्हें  वाद-विवाद
 से

 कयों  निकाल  दिया  जाये
 ?

 en

 मूल  प्र ग्र जो
 में



 १४  १८८३  )  विशेषाधिकार के  प्रदान  के  बारे  में  ४२८  १

 महोदय
 :

 ऐसे  तो  बात  site  बिगड़  जायेगी
 ।

 सामान्य  प्रक्रिया  यह  है
 कि  जब

 कोई  बात  वापस  ले  ली  जाती  है  तो  उसे  वादविवाद  में  से  निकाल  feat  जाता है  ।
 अभिप्राय

 यह  है  कि  लोग  इन  दादों  को  न  att  यह
 न

 कहें  कि  ऐसी  बातें  कही  गईं  थी
 ।

 मेरे  द्वारा  शब्दों  का  निकाल  देना  एक  बात  है  प्रौढ़  सदस्य  महोदय  को  विचार  प्रकट

 करने  का  अवसर  दे  कर  उनको  निकालना  एक  दूसरी  बात  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  अपने  शब्द

 वापस  ले  लिये  हैं  इससे  तो  इनका  सम्मान  बढ़ता  ही  है
 ।

 शब्दों  को  निकाल  देना  तो
 एक

 श्रानषंगिक  कार्यवाही  ही  है  ।

 fot  मुहम्मद  इलियास  :
 श्राप  इन  शब्दों

 को  निकाल सकते  हैं
 लेकिन

 मेरा  निवेदन  है
 कि

 श्राप  मुझे  इतना  अवसर  तो  दें  कि  मेंने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  में  सिद्ध  कर  सकूं
 ।

 महोदय  :  श्री  मुहम्मद  इलियास  ने  अपने  शब्द  वापस  ले  लिये  हैं  श्री

 इन  शब्दों  को  वादविवाद  से  निकाल  देता  हूं
 ।

 डा०  गोविन्द दास  :  अघ्यक्ष  मैं  श्राप  को  धन्यवाद  देता  हूं  wie  उसी  के  साथ  जिन

 माननीय  सदस्य  ने  इस  प्रकार  का  x  किया  था  उन्होंने  उस  को  वापस  लिया  इसलिये

 उन  को  भी  धन्यवाद |

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  हम  ने  कोई  श्राक्षेप  नहीं  किया  हम  को  नगर  मौका  मिलेगा

 तो  हम  प्रूव  कर  सकते हैं  ।

 free  महोदय  :  शांति  ।  सभी  मामला  शांतिपूर्वक  हल  हो  गया  हे
 |

 ee  ee

 विशेषाधिकार के  प्रदान  के  बार  में

 श्री  हेम  went  (  गोहाटी )  :  प्रक्रिया  नियम  के  नियम  २२२  के  अधीन  यह  कहते

 मुझे  बड़ा  दुख  हो  रहा  है  कि  लोक-सभा  में  गत  सप्ताह  से  मेरी  कार्यवाहियों  का  हवाला  देते  हुए

 २  १९६१  के  एज
 ह

 भ्रखबार  में  मेरे  सम्बन्ध  में  जो  लिखा  गया  है  वह  एक

 संसद-सदस्य  को  घुड़की  देने  का  प्रयत्न  मात्र  ही  नहीं  है  बल्कि  लोकतंत्र  मान्यताओं का

 श्रीमान  भी  करना  है  ।  ऐसा  किया  जाना  इस  सभा  के  काय  संचालन  में  हस्तक्षेप करता

 यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  उस  श्रखबारप्में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  पक्षपात  आदमी  को

 एसा  बना  देता  है  कि  उसके  मस्तिष्क  का  संतुलन  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 महोदय  जेसे  ही  मुझे  इसकी  सूचना  मिली  तो  मैंने  इसकी  weal  तरह  जांच

 की  ak  पूर्वोदाहरण  भी  देखा  ।  हमारी  सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  जब  कभी  कोई

 सभा  के  बारे  में  अथवा  किसी  संसद्‌  विशेष  के  बारे  में  ऐसी  कोई  बात  कहता  है  तो  हम  उसकी

 पर्चा  यह  सभा  में  करने  से  ge  उस  waar  को  लिखते  हैं  ।  चूंकि  श्री  हेम  बरुआ इस  मामले

 को  यहां  उठाना  चाहते  हैं  म  कहूंगा  कि  सर्वप्रथम  इस  मामले
 की

 कौर  उस  पत्र  के

 सम्पादक  का  ध्यान  भराकृष्ट  करूंगा
 |

 उसका  उत्तर  जाने  के  बाद  मैं  इस  मामले  पर  विचार
 करूंगा

 |
 इस  सम्बन्ध  में  मै  at  कोई  राय  देने  के  बजाय  गत  परम्परा  के  अनुसार  ऐसा  a

 किया  जाना  उचित  होगा  ।

 श्री  बरुआ  ने  यह  wa  न  उठाया  होता  तो  में  यह  मामला  सीधे  सम्पादक के

 पास  मेज  देता

 ।

 लेकिन  फिर  भी  welt  यदि  यह  मामला  उठा  दिया  है  तो  भी  कोई  बात  नहीं

 प्रंग्रेजीਂ  में
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 है
 ।  लेकिन  चूंकि  उन्होंने  यह  मामला  उठा  दिया  है

 ।
 में  इस  पर  विचार  करूंगा  कि  इसके

 लिए  अनुमति  दी  जाये  sear  नहीं  ।

 भि  हेम  बुरा  :  यह  मेरे  व्यक्तिगत  अधिकार  का  wet  नहीं  है  यह  सभा  के  भ्र धि कारों

 का  प्रश्नों  कृपया  इस  सम्बन्ध  में  ग्रसना  निर्णय  दें  ।

 भरिया  महोदय  :  यह  मामता  इस  पत्र  के  सम्पादक  को  भेजा  जायेगा  कौर  उससे  इसका

 स्पष्टीकरण मांगा  जायेगा

 fat  तक  ब०विटठल  राव  (  )  ala  निस्सन्देह  इसे इस  पत्र के  सम्पादक  को भेज

 सकते  हैं  तथापि  वह  इस  समय  पार्टी  कांग्रेस  के  सिलसिले  में  विजयवाड़ा  गये  हुए

 re  महोदय
 :

 तब  इसे  उनके  छपे  हुए  पते  पर  भेज  दिया  जायेगा  ।  हमें  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  शीघ्रता  नहीं  है  क्योंकि  हमारा  सत्र  ५  मई  तक  चलेगा  ।

 ग्रनुदानों की  मांगें--जारी

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय

 wear  महोदय  :  सभा  अरब  श्रम  रोजगार  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों पर

 करेगी ।

 १९६१-६२  के  लिये  wa  ake  रोजगार  मंत्रालय  की  श्रनदानों  की  निम्नलिखित

 मांगें  प्रस्तत  की  गई
 :---

 —

 शीर्षक  राशि

 ह
 x

 रुपय

 ६७  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रालय  २६,२६,०००

 ६८  मुख्य खान  निरीक्षक  २१,  १५,०००

 ू  श्रम  और  रोजगार  भ्र  १४,०००

 \9o  श्रम  रोजगार  मंत्रालय  के  शरीन  विविध  विभाग  तथा  प्रत्य

 व्यय  €  ६,०००

 ह
 Ze  भ्रम  शरर  रोजगार  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  ऐ  2,000

 श्रम  कौर  योजना  तथा  रोजगार  मंत्री  :  में  प्रापको  श्रम  संबंधी  नीति  प्रो

 rat  के  संबंध  में  कूछ  प्रमुख  बातें  बताना  चाहता  हूं  जिससे  कि
 इस  विषय  ve  चर्चा के  लिये

 पृष्ठ  भूमि  तैयार हो
 सके

 ॥

 मं  सबसे  पहले  रोजगार का  प्रश्न  लेता  हूं  ।  इस  संबंध  में  हमारे  देशवासियों के  हृदय  में

 बहुत  चिनता  फेली  हुई  हमारी  योजनायें का  यह  प्रमुख  उद्देश्य  है
 कि  रोजगार  के

 मूल  अंग्रेजी  में



 १४  255.0  (TH)  ह  मांग ग्र गुदा नों  री  शिप हे

 उपयुक्त  WAT  की  व्यवस्था  हो  सके  ।  यह
 सिद्ध  gat  है  कि  इस  संबंध  में  हमारी  श्रथेव्यवस्था

 सफल  नहीं  रहीं  है  ।

 तथापि  हमें  यह  ata  स्मरण  रखनी  चाहिये  कि  प्रतिवर्ष  अधिकाधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार

 मिलता  जारहा  है  ।  तथापि  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या
 में

 भी  वृद्धि  हो  रद्दी  है  जिन्हें कोई
 रोजगार

 नहीं  मिलता  है  ।  हमें  स्थिति के  नतीजों  की  जोर  गौर
 करना  चाहिये

 |

 अ्राथिक  विकास  के  साथ  साथ  रोजगार  की  संभावनाओं  में  श्रीनिवास  रूप  से  विकास  होगा  |

 इस  पठन  के  कई  पहल  हैं  हमें इस  प्रश्न  को  व्यापक  पृष्ठ  भूमि
 में  रख कर  विचार  करना

 होगा  ।  जहांतक  इस  मंत्रालय  का  संबंध  है  उसका  एक  विशिष्ट  कार्य  उन  लोगों  को

 सेवायें  त्या
 सुविधायें

 प्रस्तुत  करना  जो  अपना  नाम  रोजगार  दफ्तरों  में  पंजीकृत  करवाते

 जिंस  से  कि  उन्हें  उपलब्ध  नौकरियां  मिल  सकें  ।  इस  के  साथ  साथ  नौकरी  के  उम्मीदवारों  को  सलाह

 दी  जाती  विभाग  व्यवसायिक  परीक्षा यें  लेने की  भी  व्यवस्था कर  रहा  है  ।  मंत्रालय

 का  एक  महत्वपूर्ण  sa  टैक्नीकल  व्यक्तियों  और  दस्तकारों  को  प्रशिक्षण  देना  भीं  है

 क्योंकि  कई  प्रकार  के  उद्योगों  में  उनकी आवश्यकता  होती  मंत्रालय  इस  प्रकार  के  कार्य

 का  विस्तार  करता  जा  रहा  है  ।

 दूसरी  योजना के  प्रारम्भ  में  इस  प्रकार
 के

 प्रशिक्षण
 के  १०,०००  व्यक्तियों  के

 लिय  ofa  प्राप्त  ati  योजना  केशांत  में  ४८,५३२  व्यक्तियों  के  लिये  प्रशिक्षण  की

 सुविधा  प्रदान  दूसरी  योजना में  इस  काय  में  १३  करोड़  रुपय  व्यय  किये  गये  कौर

 तीसरी  योजना  में  इत  कार्य  में  ४५  करोड़  रुपये  व्यय  किये  जायेंगे  ।  अरब  इस  बात  का  प्रयत्न

 किया  जा  रहा  है  कि  प्रशिक्षकों के  स्तर  तथा  उपकरणों के  प्रकार  में  यथा  संभव  सुधार  किया

 जाय |

 इतना ही  काफी  नहीं  है  किस्म इन  संस्थानों में  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करें  ।  इस

 उद्देश्य  से  कि  ये  प्रशिक्षित व्यक्ति  कौर  कारीगर  अपना  काय  भली  प्रकार कर  सकें  इस  बात  कीं

 श्रावक  कता  है  कि  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  में
 उन  के  शिक्षण  की  व्यवस्था की  तभी  तक  यह

 स्वच्छ  के श्राधार  पर  थी  तथापि  इस  काय  में  हमें  कोई  अच्छा  अनुभव  नहीं  gar

 यद्यपि  ७०००  प्रशिक्षणध्धियों  को  प्रशिक्षण  देने  का  उदेश्य  रखा  गया  था  तथापि  केवल  १२४५०

 व्यक्तियों  को  शिक्षा  मिल  सकी  ।  इसे  अ्रनिवाय  बनाने  तथा  इस  संबंध  में  विधान  बनाने  का

 fava  किया  गया  है  ||

 (  श्री मूल  चंद  दुबे  पीठासीन हुये  )

 हमें  यह  ज्ञात  gar  है  कि  रोजगार  तथा  बेकारी  के  संबंध  में  हमें  प्रावश्यक  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है  स्थिति का  सही  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता है  ।  इस

 बात  की  कोशिश  की  है  कि  हमें  रोजगार  की  क्षमता  का  यथा  संभव  सही  पता

 लग  सके  ।  रोज़गार  बाजार  सूचना केन्द्र  खोल  दिये  गये  सरकारी  उपक्रमों में  यह  कायें

 पूरा  हो  गया  है  गर सरकारी  क्षेत्रों  में  As  केन्द्र  स्थापित  हो  ay  तीसरी  योजना
 के

 अंत  तक  समस्त  क्षेत्रों  में  इनका  विस्तार कर  दिया  जायेगा  |

 इस से  यह  ज्ञात  सकेगा  कि  किन  किन  केन्द्रों  म  रोजगार  की  क्षमता  में  वृद्धि

 हो  रही  है  ।  इससे हम  स्थिति  का  सही  निरूपण  कर  सकें  ate  इससे  रोजगार
 की

 safe  उसकी  आवश्यकताओं  मांग  शर  संभरण  इत्यादि  का  सहीं  पता  लग  सकेगा  |

 287  (Ai)



 ४ २८४  प्रतुदानों  की  ATT  ४  १९६१

 जानकारी  का  उपयोग  हम  कारीगरों  को  प्रशिक्षण  देने  तथा  किसी  श्रचांछनीयਂ  स्थित  at

 निराकरण  करने के  कर  सकेंगे  ।

 इससे  जो  तथ्य  ज्ञात  हुए  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  पिछले
 ‘v  वर्षों  में  प्रति

 qq  अ्रौसतन  ६.८  प्रतिशत  के  हिसाब  से  रोजगार  में  वृद्धि हुई  है  ।  गैर  सरकारी क्षेत्र  में
 से

 जो  सीमित  जानकारी  हमें  उपलब्ध  हुई है  उस  संज्ञात  gat  है  कि  उस  क्षेत्र  में  रोजगार
 की

 ४.  ८  प्रतिशत  वृद्धि हुई
 i  war  क्षेत्रों  से  जो

 जानकारी उपलब्ध  हुई  उस  के

 अनुसार  संगठित  क्षेत्रों  में  उद्योगों  इत्यादि  में  १९५१  से  PERE  के  बीच  में  ३८  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  है  ।  सरकारी  क्षेत्र में  यह  वृद्धि 94.0  प्रतिश्त  है  ।

 मे ँने  उक्त  जस  बात  की  पुष्टि  के  लिये  दिये  हैं  कि  प्रतिशत  रोजगार  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 यह  स्वाभाविक  है  क्योंकि  हमारा  काय  भी  बढ़ता  जा  रहा  है  |

 तथापि  समस्या  केवल  इतनी हीं  नहीं  है  ।  बेकारी  का  एक  अन्य  पहलू  भी  है  ।  बेकारी  के

 संबंध  में  हमे ंजानकारी  रोजगार  दफ्तरों  कौर  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  से  प्राप्त  होती  है  ।  रोजगार

 दफ्तरों  की  जानकारी  के  अनुसार  चालू  रजिस्टरों  में  नौकरी
 के

 उम्मीदवारों  की  संख्या

 बढ़ती  जारही  है  ।  यह  वुद्धि२२  प्रतिशत  के लगभग  है  ।  इसका  यह  कारण  है  कि

 प्रतिमाह  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  ,  रजिस्टर  हुए  उम्मीदवारों  से  बहुत  कम  रहतीं  at

 इस  प्रकार यह॒  संख्या  बढ़ती  चली  जाती  कौर  नौकरी  में  लगे  हुए  रजिस्टर  हुए

 व्यक्तियों  की  संख्या
 में

 peat  अधिकाधिक  होता  जाता  है  ।

 gang  wat  पैदा  होता  है  कि  हम  इस  स्थिति  का  सामना किस  प्रकार  कर  सकते

 यह  समस्या  देश के  विकास  की  गति  पर  निर्भर  है  ।  दूसरी  योजना  के  दौरान  हम  नये

 उम्मीदवारों  को  काम  नहीं  दिला  सके  उत  से  बे  कारों  की  संख्या  में  कौर  भी  वृद्धि  हो  गयी  है  ।

 तीसरी  योजना  की  स्थिति  यह  है  कि  जन  संख्या  की  वृद्धि  के  orate  पर  हम  ने  जिन  RYo

 लाख  उम्मीदवारों  का  अनुमान  लगाया  उस  में  से  हमारे  द्वारा  लगायी  गयी Si जी  के  श्राधार  पर

 १४०  लाख  व्यक्तियों  को  काम  मिल  सकेगा  ।  तथापि  झपने  कार्यों  में  ौर  महना  लाकर
 तथा

 कछ  ata  परियोजनाओं  में  बेकार  जनशक्ति  का  उपयोग  कर  हम  १५०  लाख  व्यवसायों

 को  रोजगार  देने  में  सफल  हो  सकेंगे

 हमारा  यह  भी  विचार  है  कि  उत्पादन  के  स्वरूप  पर  अधिक  गौर  किया  जाय  कौर  जहां  कहीं

 भी  संभव  हो  वहां  कूदा लता  पर  आघात  किये  बिना  पूंजी  को  उस  प्रकार  लगाया  जाये  कि  उस  से

 श्रघिकाधिक  मजदूरों  को  खपत  हो  सके  ator  ae  स्थिति  थी  ।  तथापि  जन  संख्या  के  नवीन

 आंकड़ों  के  प्राप्त  होने  पर
 यह

 स्थिति  भभोर  भी  कठिन  हो  गयी  है  |

 अब  मैं  रोजगार  के  एक  दो  विशेष  पहलूओं  को  लेता  हूं  ।  एक  तो  यह  कि  बड़ी  परियोजनाओं  के

 निर्माण  का  काय॑  समाप्त  होने  पर  वहां  पर  काम  में  लगे  हुए  व्यक्ति  खाली  हो  जाते  हैं  ।  दूसरा  यह

 fe  कई चाल  संस्थान  बन्द  हो  जाती  इस  प्रकार  कठिनाई  पैदा  हो  जाती  है  ।

 हम  ने  इन  लोगों  के  सहायता  मंत्रालय  में  विशेष  व्यवस्था  की  परियोजनाओं  में  लगे

 हुए  व्यक्तियों  के  संबंध  में  लिय  अतिरिकत  कामना  रियों  के  रोजगार  के  उद्देश्य  से  एक  fe

 की
 व्यवस्था  काम कर  रही  है  जिस ने  बरच्छा  काय॑  किया  है  ।  स्थिति  यह  है  कि
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 लगभग  उन  सभी  व्यक्तियों  को  जिन्होंने  वैकल्पिक  स्थानों  के  लिये  श्रावेदन  दिया  था  काम  दिया

 जा  चका  है  ।  तथापि  भ्रमण  परियोजनाओं में  भी  यही  स्थिति हो  सकती  न्

 ला बन्दी  की  स्थिति  कुछ  feat  मे  mest  है
 ।

 तथापि  यह  समस्या  स्थायी  है

 क्योंकि  किसी  भी  उद्योग  के  लिये  यह  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  कि  उसे  तालाबन्दी  करनी

 पड़े  ।  इस  समस्या पर  भारतीय  श्रम  सम्मेलन के  एक  सत्र  पर  विचार
 भी  किया

 यह  सुझाव  रखा  गया  fe  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  ऐसे  अवसरों  पर  उद्योगों  को

 अपनी  कठिनाइयों  का  सामना  करने  के  लिये  तथा  बेकार  हुए  मजदूरों  की  सहायता  के  लिये

 एक  निधि  की  स्थापना  की  जाये  ।  यद्यपि  इस  पर  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी  है  तथापि  इस

 संबंध  में  कई  कठिनाइयां हमारे  सामने  हैं  ।

 इस  विषय  की  शझ्रविलम्बनीयता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  चाहिये  कि  हम  इसे

 व्यापक  समस्या  से  पं थक  कर  के  देखें  प्रौढ़  ताला  बन्दी  से  बेकार  हो  जाने  वाले  श्रमिकों

 के  सहायताएं कुछ  न  कुछ  कई  मामलों
 में

 उनकी
 मजूरी

 का
 भी

 भगतान  नहीं  किया  जाता है  ate  उन्हें  छंटनी  प्रतिकर  इत्यादि  भी  नहीं  दिया  जाता  है

 इस  समय  यह  योजना  केवल  मजदूरों  को  सहायता  देने  तक  ही  सीमित  रखी
 जा

 रहे

 है  ।  यदि  उनकी  कुछ  बकाया  राशि  है  तो  हम  उन्हें  इस  प्रकार  कीं  ऋण  सुविधायें
 दे

 सकते  हैं  जिनसे  व  एसे  स्थानों  को  जा  सकें  जहां  काम  उपलब्ध  हो  ।

 श्री  में  मजूरी  का  प्रकट  लेता  हूं  ।  मजदूर  वर्ग
 का

 यह  स्वाभाविक  प्रशन  है
 कि

 देश

 के  विकास  at  उनके  जीवन  स्तर  पर  कैसा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  पिछले  ag  मुझे  विवश

 होकर  उन  भ्रान्तियों  को  दूर  करना  पड़ा  जो  कि  मजूरी  वृद्धि  या  मजूरी  बोर्ड  के  काय  के

 संबंध  में  रखे  गय  थे  ।  wa  हम  व्यवहारिक  रूप  से  यह  सिद्धांत  स्वीकार  कर  चके  हैं  कि

 प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  मारी  बोर्ड  BT  होना  भ्रावस्यक  है  अर  नजरों  के  विवादों  का  निबटारा

 करने  के  लिय  we  एक  उचित  तरीका  है  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  उस  प्रकार  की  भ्रान्ति  भी  है  कि  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  को  aga  afar

 दी  जा  रही  कौर  उनके  साथ  अत्यधिक  उदारता  का  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  जब

 कि  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  सोचते  हैं  कि  उनके  साथ  न्यायोचित  व्यवहार  नहीं  किया  जाता

 है  ।  में  ने  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  है  कि  सही  स्थिति  का  पता  लगाया  जाय ।  PERE

 के  झ्रांकड़ों  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  arr  में  तीन  प्रतिदिन  की  बृद्धि  हुई  है  जब  कि  जीवन

 निर्वाह  व्यय  में
 ४

 प्रतिशत  से  कुछ  कम  की  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  किड  ges  के  हैं  ।

 मादा  करता
 हं  कि  Rego  में  मजूरी  बोर्डों  के  कारण  मजदूरों की  स्थिति  में  अवश्य  सुधार

 श्र  होगा  ।  सूती  वस्त्र  बोर्डों  के  कारण  मारी  में  ८.६  प्रतिदिन  से  २१  प्रतिदिन  की

 वृद्धि  हुई  है  ।  सीमेंट  के  उद्योग  में  एक  स्थान  पर  १९  से  २६  प्रतिशत  की  बुद्धि  हुई

 wy  स्थानों  से  १००  प्रतिदिन  तक  विधि  चीनी  उद्योग  में  उत्तरी  क्षेत्र  में  २०

 से  ३८  wafer tH  ma  क्षेत्र  में  १०  से  ४३.४  दक्षिण  क्षेत्र  में  ८  से  ७०.२

 प्रतिशत  ौर  महाराष्ट्र  क्षेत्र  में  २२.५  से  aac  ५  प्रतिष्ठित  तक  विधि  हई  इससे  १.६

 लाख  कर्मचारी  प्रभावित  होते  हैं
 ?  जूट  उद्योग  में  भी  अन्तरिम  सहायता  दी  गयी  ।

 हमें  बागान  उद्योग  के  संबंध  में  भी  प्रतिवेदन  after  प्रापत  होगा  इस  संबंध  में  मैं  यह  भी

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  अन्य  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  मजूरी  बोर्डे  की  स्थापना  शीघ्र

 की  जायेगी  ।  श्रम  सम्मेलन
 !

 में  जिन  उद्योगों के  लिये  मजूरी  बोड़े  की  माँग  रखी  गयी  थी

 उन  उद्योगों  के  लिय  लगभग  यह  मांग  पुरीਂ  की  जा  चुकी  है  ।  लोहा  दौर  इस्पात
 उद्योग

 के  विषय  में  भी  मजूरी  ates  की  स्थापना  शीघ्र  की  जायेगी  ।  इंजीनियरंग  उद्योगों के
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 बारे
 में

 भी  मजूरी  बोर्ड  की  स्थापना  का  after  विचार  किया  जा  रहा  माननीय  सदस्यों

 को  यह  जानना  चाहिये
 कि

 मजूरी  बोर्ड
 की

 स्थापना  का  कार्य  आसान  नहीं  है  ।  हमें  बोर्ड
 के  लिये  उपयुक्त  व्यक्तियों  का  चुनाव  करना  होता  प्रतिवेदन  के  फिर  विरोध

 प्रारम्भ होता  है  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  भविष्य  में  स्थिति  में  सुधार  होगा  तथापि  सरकार
 के  संकल्प  के  बावजूद  भी  चीनी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  ।

 मजूरी  के  बारे  में
 मे

 बता  चुका  हूं  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  मजबूरियां  मजूरी
 बोड़  की  सिफारिशों  तथा  प्रतिवेदनों  पर  ही  श्राधारित  है  ।  यह  मामले  सर्वदा  न्यायनिर्णयन

 के  लिए  प्रस्तुत किए  जाते  रहे  ste  पंचाट  दिए  जाते  रहे  हैं  ।  १९६०  में
 लगभग

 Yo
 प्रतिशत  मामलों  में  ३४७८  पंचाट  दिए  गए  थे  ।  माननीय  सदस्य  संभवतया  हमारे  द्वारा
 प्रकाशित  आंकड़ों  को  भी  देखते  रहे  हैं  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि  १९४५१  से  EXE  तक

 a

 के  सभी  मामलों  पर  में  सावधानी  से  विचार  करता  रहा  हूं  दौर  में  ने  देखा  है
 कि  इसी

 अवधि  में  ४६  प्रतिदिन  धन  की  राय  तथा  वास्तविक  श्राय  २७  प्रतिशत  हमें  दी  गई  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  कोयला  उद्योग  को  ले  लीजिए  |  आरंभ  में  उनका  स्तर  बहुत  हीं

 कम  परन्तु  झरन  ११०  प्रतिशत  मजूरी  में  वृद्धि  तथा  ८३  प्रतिशत  वास्तविक  राय  में

 वृद्धि हो  गई  में  समझत हूं  कि  सभा  को  इन  आंकड़ों से  सभी  बातें  ज्ञात हो

 गई  हैं  शौर इस  से  अधिक  aes  बताने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  परन्तु  फिर  भी

 इतना  बताना  भ्रामक  है  कि  पिछले  दो  अथवा  तीन  वर्षों  में  श्रमदान  बढ़  जाने  पर  भी

 वास्तविक  अय  में  कमी  हुई  में  मानता  &  कि  मजदूरों  को  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 द्वारा  स्वीकृत  न्यूनतम  मजूरी  मिलनी  चाहिए  ।  परन्तु  wet  यहीं  सामने  जाता  है  कि  मजदूरों

 को  वहू  मजूरी  किस  प्रकार  मिल  सकेगी  ।  यदि  ae  के  मूल्य  बढ़  जाते  हैं  तो  मजदूरों

 को  मजूरी  बढ़ाने  पर  भी  कोई  लाभ  नहीं  होता  है  PEUG—HE  में  ऐसा  gut  है  ।

 आमदनी  ६  प्रतिशत  बढ़  जाने  पर  वस्तु ग्र ों  के  मूल्य  अधिक  हो  जाने  के  कारण  वास्तविक

 राय  कम  ही  रही  ।  इसलिए  हमारे  सामने  केवल  यहीं  प्रश्न  बार  बार  जाता है  कि  उनका

 जीवन  स्तर  fea  प्रकार  ऊंचा  उठायें  ।  थोड़ा  सा  धन  दे  कर  उनका  जीवन  are  नहीं  बढ़ाया

 जा
 सकता  है  ।  उनका  जीवन  स्तर  तो  तभी  बढ़  सकता  है  जब  देश  की  उत्पादन  क्षमता

 बढ़  जाये  ।  इससे  स्पष्टतया  मालूम  हो  जाता  है  यह  समस्या  उतनी  सीधी  सादी  नहीं  है

 जितनी  ऊपर  से  दिखाई  देती  है  ।

 यह  सच  है  कि  उत्पादन  क्षमता  ३  प्रतिदिन  वार्षिक  बढ़  रही  है  परन्तु  हमने  इसको

 जितना  बढ़ाना  है  यह  उतनी  नहीं  बढ़  रही  है  ।  इसके  लिए  हमें  तरीके  ढूंढ़ने  पड़ेंगे  ।

 भ्र  में  प्रौद्योगिक  संबंधों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  जब  भी  कभी  मजदूरों  के  बारे

 में  चर्चा  होती  है  तभी  यह  प्रशन  सामने  श्र  जाता  है  क्योंकि  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  शांतिपूर्ण

 होने  पर  at  प्रगति  होती  यदि  औद्योगिक  सम्बन्ध  अच्छे  न  होंगे  तो  श्रादमियों  के  काम

 के  घंटे  कम  हो  जाते  यह  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  wet  है  ।  मैं
 बताना  चाहता  हूं कि  Peud

 की  में  श्री  काम  के  घंटों  की  हानि  कम  होने  लगी है
 ।  ५६  से  यह  ४८  लाख

 घंटे हो  गये  हैं  wale  हम  १४  प्रतिशत  काम  के  घंटों  में  काम  करा  पाये  हैं  ।  यदि  Paka

 के  आंकड़े देखें  तो  पता  लगता  है  कि  ३८  प्रतिदिन  काम  के  घंटों  में  हम  करा  पाथे  हैं  ।

 किसी एक  कारण  से  एसा  होना  संभव  नहीं  हो  सकता  है  ।  ऐसा  होने  के  कितने  ही  कारण
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 हैं  पौर  उन  में  से  एक  कारण  है  अनुशासन  संहिता
 का

 लागू  किया  जाना
 ।

 इससे  मजदूरों

 मालिकों  तथा  सरकार  पर  यह  जिम्मेदारी  श्री  पड़ी  कि  हड़ताल  शादी
 न

 होने  दें  ।  यद्यपि

 अनुशासन  संहिता  के  लागू  किए  जाने  में  पहले  हिचकिचाहट  जाहिर  की  गई  थी  Teg
 aa

 सभी  मालिक  शादी  ने  इसको  स्वीकार  कर  लिया
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  तो  यह
 सभी  स्थानों  पर  लागू  गैर-सरकारी क्षेत्र

 में  केवल  दो  श्रथवा  तीन  मामले  ऐसे  हैं  जिनमें

 में  सभी  यह  लागू  नहीं  इस  संहिता  का  श्रब  बहुत  उपयोग  किया  जाने  लगा  है  प्रौढ़

 इसके  फै - श  बडा  संतोषजनक कम  हो  रहा ह  ।  कितने ही  मामलों  में  पत्रों  में  पक्षों  में  मिलजुल

 कर  बातचीत  करके  woe  विवाद  हल  कर  लिए  हैं  ।

 म
 बताना  चाहता  हूं  कि  होने  वाली  हड़तालों  में  से  लगभग  २४  हड़ताल

 रोकने  वाली  व्यवस्था के  कारण  नहीं  हुई हैं  ।  २१  मामले  न्यायालय में  जाये  gy  श्रापस  में

 निबटा  लिए गए  इससे  पता  लग  जाता  है  कि  देश  में  एक  sea  वातावरण  श्रमदान

 संहिता  ने  पैदा  कर  दिया  ara  करता  हुं  कि  भविष्य  में  इसके  कौर  भी  सुन्दर

 परिणाम  निकलेंगे  |

 इसी
 सम्बन्ध  में  मैं

 यह
 बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  कुछ  नई  बातें  भी  की  जसे

 मजदूरों  द्वारा  कारखाने  के  प्रबन्ध  में  भाग  लेना  ।  में  समझता हूं  कि  समाजवादी  ct  के

 समाज  की  स्थापना  में  TT AGT! WTaRTH  हैं  कि  मजदूर  प्रबन्ध  में  भाग  लें  ।  जब  ऐसा  हो  जायेगा

 तभी  मजदूर  श्रपनी  जिम्मेदारियां  समझेंगे  और  श्रपना  सहयोग  देंगे  ।  हमने  २३  कारखानों

 में  यह  प्रयोग  किया  है  ak  वहां  से  इस  व्यवस्था  के  भ्रच्छे  परिणामों  का  समाचार  मिला

 है  ।  इसीलिए  हम  विचार  कर  रहे  हैं  कि  wa  कारखानों  में  भी  यह  व्यवस्था की  जाये

 मजदूरों  तथा  सरकार  के  सभी  प्रतिनिधियों  ने  बताया  है
 कि

 ऐसी  व्यवस्था  से

 उत्पादनਂ  बढ़ा  है  तथा  संबंधों  में  बहुत  सुधार  हुए  हैं  ।  इसलिए  हमें  इस  ae  आर  तेजी

 से  बढ़ने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  जिससे  मजदूर  अपनी  जिम्मेदारी  समझे  ake  उत्पादन

 में  वृद्धि  हो  i  arta  में  हमारे  पास  १२००  प्रशिक्षित  मजदूर  थे  ग्रोवर  wa  हमारा  विचार

 तीसरी  योजना में  १०  लाख  मजदूरों को  प्रशिक्षित  कर  देने  का  है  ।  पिछले  ad  इस

 पर  २०  लाख  रुपये  का  व्यय  हा  था  जो  तीसरी  में  २  करोड़  रुपय  हो  जायेगा  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  मजदूरों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  कई  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  हैं  ।

 म  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारा  भी  पूरा  ध्यान  इनकी  सुरक्षा  की  श्योर  रहता है  क्योंकि  यही

 लोग  अपनी  जान  हथेली  पर  रख  कर  कारखानों  में  काम  करते  हैं  ।  में  समझता  हुं  कि  खान  मजदूरों

 की  हालत  पहले  से  अरब  बहुत  सुधर  गई  है  क्योंकि  श्राप  देखिये  कि  कई  वर्षों  से  कोई  घातक  दुर्घटना

 खानों  में  नहीं  see  |  परन्तु  इसका  हमें  श्रव्य  खेद  है  कि  कारखानों  में  दुघ  टनों  की  संख्या  कम

 नहीं हुई  है  ।

 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  श्रम  अ्रचुसंधान  के  बारे  में  कुछ  कार्य  किया  जा  रहा है
 |  में  बताना  चाहता

 हूं  कि  औद्योगिक  प्रगति  के  साथ-साथ  औद्योगिक  समस्यायें  भी  बढ़ती  जाती हैं  शर  भ्रावश्यक हो

 जाता  है  कि  उनके  बारे  में  जानकारी  की  जायें  ।  इसलिये  श्रम  के  मामलों  के  बारे  में  श्रनसंधान  कनेर

 के  लिये  एक  स्वतंत्र  संस्था  बनाई  गई  है  जिसमें  तथा  कार्मिक  संघों के  प्रतिनिधि

 होंगे  ।

 अन्त  में  मैं  पट्टी  ora  करता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  हमारे  विशाल  उद्देश्यों  को  देखते  हुये

 हमारी
 रए  i  समझने
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 pat  भ्रन्थनी  पिल्ले  उत्तर  )
 :  सभापति  महोदय  माननीय  मंत्री  ने  बताया है  कि  मंत्रालय

 के  भ्रांकड़ों  के  qa  वास्तविक  मजूरी  का  रक्षण  करने  में  एक  सीमा  तक  सफलता  मिली

 में  उनके  इस  कथन  से  सहमत नहीं  हूं  ।  उदाहरण  के  लिए  में  सरका  री
 क्षेत्र

 के  भ्रांकड़े  बताता हूं  ।

 मद्रास  नगर के  रेलवे  मजदूर को  १९४५५ में  ८०  पये  मिलते  थे  |  इसके  साथ  साथ  सरकार  को

 आंकड़ों  के  अनुसार  निर्वाह  व्यय  देशनांक उस  समय  से  श्री तक  २५  प्रतिशत  बढ़  गए  हैं  कौर इन
 ८०  रुपए  वेतन  को  AST  कर  इसके  अनुसार  १००  रुपए  कर  देना  चाहिए  था  |  परन्तु  दूसरे  वेतन

 आयोग
 कौ

 सिफारिशों  के  apart  यह  वेतन  १००  रुपए न  करके  Co  रुपए  किए  गए

 अब  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी  के  वेतन  लीजिये  ।  PEXY  में  उसको  १२५  रुपये  मिलते  थे

 परन्तु  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  द्वारा  उसको  केवल  १०  रुपये  कज मिल गे  जबकि  देशनांक के

 अनुसार  उसको  ३२  रूपये  ज्यादा  मिलने  चाहिए  ।

 अब
 मेँ  कपड़ा  उद्योग  में  मजूरी  के  बारे  में  बताता हूं  ।  कपड़ाਂ  उपयोग  में  मजूरी  बोर्ड  ने  कुछ

 प्रदेशों  में  ८  रुपय  तथा  कुछ  प्रदेशों  में  ६  रुपय  बढ़ाने की  सिफारिश  की  है  ।  मेरे  विचार से  यह  वृद्धि

 बहुत  ही  कम  है  इसको  कौर  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |

 माननीय  मंत्री  ने  चीनी  मजू  ग  बोड़े  की  वास्तविक  मजूरी  का  जिक्र  किया  ।  में  बताना  चाहता  हूं
 कि  मद्रास  राज्य  के  चीनी  कारखानों  के  किसी  भी  कामना

 री
 को  एक  नथा  पैसा  भी  मजूरी  नहीं  मिलेगी  ।

 इसलिये  मेरा  माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  है  कि  वहू  कृपया  यह  न  समझे  कि  वर्मंचारियों  की

 वास्तविक  मजूरी  बढ़  गई  है  ।  उन्हें  तो  यह  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  मजदूरों  की  वास्तविक

 मजूरी  की  स्थिति  को  श्र  गिरने  से  बचाये  ।  किसी  भी  मजूरी  बोर्ड  ने  यह  सीमा  रिदा  नहीं  की  है  कि

 निर्वाह  व्यय  की  वृद्धि  को  पूर्ण रूप  से  सन्तुलित  कियया  श्रम  मंत्रालय  को  इसलिये  ऐसे  ठोस

 कदम  उठाने  चाहिये  झ्रथवा  ऐसा  कोई  विधान  बनाना  चाहिये  जिससे  सभी  मजूरी  ais  निर्वाह  व्यय  के

 पूर्ण  सन्तुलन  की  सीमा  रिदा  दें  ।

 यह  बड़े  ही  खेद  की  बात है  कि  सरकार  स्वयं  ही  सिद्धांत  के  अनुसार  महंगाई  भत्ता  नहीं  बढ़ा

 रही  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  त्रितलीय  संस्थानों  के  द्वारा  समस्याओं को  सुलझाने  की  बड़ी  तारीफ

 की  है  ।
 में  उन्हें  बताना  चाहता हुं  कि  इन  निर्णयों  के  कारण  मजदूर को  बहुत  कम

 लाभ  होता  है

 उन्हें  बाध्य  होकर  इन  निर्णय
 ं

 को  स्वीकार  करना  होता  है  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव है  कपड़ा  मजूरी

 बोड़े  के  प्रतिवेदन  के  अनसार  ही  इन  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशें  भीਂ  लागू  की  जानी  चाहियें  ।

 हमने  वायदा  कियया  था  कि  दूसरी  योजना  में  वास्तविक  मजूरी  का  स्तर  बढ़  जायेगा  |  TST

 ऐसा  नहीं  gar  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारिय हें  ने  हड़ताल  की  जिसको  कठोरता  से  दबा  दिया

 गया  ।  इस  हड़ताल  को  तथा  इसी  प्रकार  की  अरन्य  हड़तालों  को  बाप  दबा  सकते  हैं  परन्तु  इसका  ध्यान

 कीजिये  इसका  प्रभाव  FAT  होता  इसका  प्रभाव  हमने  नई  दिल्‍ली  के  चुनावों  में
 देख

 लिया  है  कि

 प्रतिक्रियावादी  संस्थाਂ  इस  प्रभाव  को  कितना  लाभ  उठाया  है  ।

 मेरा  युझाव  है  किः  एक  मजूरी  ars  विधान  बनाया  जाना  चाहिये  तथा  श्री  तक  के  मजूरी  बोर्डों

 की  सिफारिशों  को  विधान  का  रूप  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  उनको  पूरी  तरह  लागू  किया  जा  सके  ।

 इस  विधान  में  यह  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  क  प्रत्येक  वेतन  क्रम  का  शत  प्रतिशत  सन्तुलन

 इसके  अतिरिक्त  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार  न्यूनतम  वेतन  २७५  रुपये  किया  जाना

 चाहिये
 ।

 ल  भ्रंग्रेजी  में
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 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मंत्रालय  ने  भारी  इंजी  निर्वा  उद्योग  जैसे  इस्पात  के  लिए  मजूरी  बोलें

 बनाने  का  fats  कर  लिया  है  ।  मैं  त्राणा  करता हूं  कि  हल्के  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  लिये  भी  मजूरी

 are  बनाया  जायेगा  ।

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  उत्पादन  क्षमता  ३  प्रतिशत  वार्षिक  बढ़  गई  है  ।  में  जानता हूं

 कि  इस  कप  बढ़ोतरी  के  कारण  ही  मजूरी  नहीं  बढ़ाई  जाती  है  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता हुं
 कि  उनका

 यह  समझता  गलत  है  ।  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  फैक्टरी  को  ले  लीजिये  ।  हमारी  सरकार  स्वयं  यह

 कहती  है  कि  वहां  पर  उत्पादन  क्षमता  बहुत  बढ़  गई  है  ।  परन्तु  वहां  पर  भी  मजूरी  नहीं  बढ़ाई  गई

 है

 मै  एक  ग्रोवर  उदाहरण  देता हूं  ।  दक्षिण  के  बाईसिकल  उद्योग  को  लीजिये  ।  मालिकों  ने  बताया

 है  कि  इस  उद्योग  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़  गई  है  ।  परन्तु  मजूरी  नहीं  बढ़ाई गई  |  मजदूरों  ने

 न्याय  fata  के  लिये  प्रस्तुत  किया  ।  परन्तु  सरकार  ने  एसा  करने  की  स्वीकृति  नहीं  दी  भ्र ौर  प्रयत्न

 किया गया  जिससे  मजूरी बढ़  जाये  |

 एक  वर्ष  से  पुर्व  मजदूरों  को  प्रोत्साहित  करने  के  बारे  में  मैंने  पुछा  था  ।  में  देखता हुं  कि  मेरे

 खस  प्रदान  को  उत्तर  अब  दिया  गया  है  are  बताया  गया  है  किਂ  इंजीनियरिंग  आदि  उद्योगों

 में  उत्पादन  क्षमता  पर्याप्त  बढ़  गई  सरकार  का  यह  हाल  है  कि  एक  बात  बताने में  उसको  एक

 ay लग  जाता  है  ।

 मंत्रालय  की  कार्य  शिथिलता  का  में  एक  कौर  उदाहरण  देता हूं  ।  २  ‘he  वर्ष  पूवे  मद्रास

 के  समान  ही  कलकते  में  भी  प्रोत्साहित  की  प्रयोजन  बनाई  गई  थी  ।  परन्तु  उस
 योजना

 को  जब  तक

 लागू  नहीं  किया  गया है  ।  मैं  इसकी  जिम्मेदारी  श्रम  मंत्रालय  पर  ही  डालता

 विधि में  व्यवस्था है  कि  समय  समय  पर  न्यूनतम  मजूरी  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिये

 परन्तु  २  रुपये  प्रतिदिन  की  मजूरी  १९५८  में  निश्चित की  गई  थी  जिसको  अज  तक  नहीं

 गया  है  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  वतनों  को  उचित  स्तर
 का

 न  बनाने

 के  कारण  बड़ा  सन्तोष  है  ।  तौर  अलग  स्थानों  के  वेतन  क्रम  भी  अलग  श्नलग  हैं  ।  सरकार

 को  इसਂ  ग्र  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  जब  जनगणना  के  अनुसार  बड़ी

 संख्या  के  ग्रा धार  पर  मद्रास  तथा  बम्बई  नगरों  का  प्रतिकर  भत्ता  बढ़ा  दिया

 जाना  चाहिये  ।  मकानों  के  किराये  बढ़  जाने  के  कारण  सरकार  को  मकान  किराया  बढ़ाने

 की  र  भी  ध्यान  देता  चाहिये  |

 डा०  मेल  कोटे  :  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलने  से  पुना  की  एक

 घटना  की  ब्रोकर  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  अक्षित  करना  चाहता  g  ।  पिछे  महीने  ७  तारीख  को

 पूज्य  पन्त  जी  के  निधन  का  दुसाद  पूना  के  युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  ४  बजे  याम  तक  भी  नहीं

 पहुंचा  और  इसीलिये  वे  कारखाने  वाद  नहीं  et  जबकि  अन्य  सभी  सरकारी  विभाग  सुबह

 दस  बजे  डी  बन्द  हो  गये  थे  ।  यह  बड़ी  गम्भीर  चीज है  ।  इसका  का रंग  पता  लगाया  जाना  चाहिये  |

 तौर  इसके  लिये  कपरवार  व्यक्तियों  को  कड़ा  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्रम  मंत्रालय  ने  श्रमिकों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  कई  काम  किये
 उनमें  सबसे

 महत्वपूर्ण  है--ग्रनुशासन  संबंधी  जिसके  परिणामस्वरूप  काम  बन्दी  की  घटनायें  पहले  से

 बहुत कम  हो  गई  हैं  ।
 et

 t  rf  ह  म  े
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 मेल  कोट

 watt  ते  शिक्षा  पत्र  योजना  को  भी  कार्यान्वित
 किया

 मंत्रालय  इसके  लिय

 बधाई का  पात्र  है

 मंत्रालय ने  कई  मजूरी  बोड़े  भी  नियुक्त  किये  उनमें से  कई  बोर्डे  अपने  फंसले  भी  दे

 चुके हैं
 ।  श्री  उनको  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  साथ  कोयला  खनिकों  के  भी  एक

 मजूरी  बोर्डे  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  मंत्रालय  को  कोयला  खानों के  राष्ट्रीकरण  के  प्रश्न  पर

 भी  विचार  करना  चाहिये  |

 |  |

 श्रमिकों  द्वारा  प्रबन्ध  में  हाथ  बनाने  की  योजना  की  कार्यान्विति  में  भी  काफी  प्रगति  हुई

 है

 इन  सभी  पर  श्रम  मंत्रालय  गर्व  कर सकता  है  ।  लेकिन  चिता की  बात  यह  है  कि  देश  की

 संख्या  के  साथ-साथ  बरोजशारी  भी  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही है  ।  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  रोजगार  की

 पर्याप्त  संभावनाय  जुटाने  में  अ्रसमर्थ  है  ।

 देश  के  योजना पूर्ण  विकास  के  fate  लागत  भी  बढ़ती  चली  जा  रही
 है

 सबसे  बड़ी  भ्रावश्यकता  यही  है  कि  रोजगार  की  व्यापक  संभावना  पैदा  की  जाये  ।  इसीलिये

 हमें  छोटे  उद्योगों  र  अन्य  उद्योगों  के  विकास  पर  जोर  देना  चाहिये  |

 माननीय  श्रम  मंत्री  ने  स्वय  स्वीकार  किया  है  कि  निर्वाह  लागत  के  अनुपात  में  वास्तविक  मजू

 नहीं  बढ़ी  इसलिए  सरकार  को  मूल्य  नियंत्रित  करने  के  लिये  कुछ  कारगर  उपाय  करने

 चाहिए  |

 हमारे  देश  के  बड़े  बड़े  शहरों  का  शिकार  बहुत  बढ़  गया  पहले से  जो  महंगाई

 दिया  जा  रहा  उससे  निर्वाह  लागत  की  वृद्धि  की  पूर्ति  नहीं  होती  ।  सरकार  को  इस  प्रकार से

 वास्तविक  मजूरी  में  कमी  नहीं  होने  देनी  चाहिये  ।

 मंत्री ने  कहा  है  कि  आद्योगिक उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  eat  यह  है  कि  जो

 साधारण  लोग  कराधान  का  अधिकांश  बोझ  संभाले  हुए थे  ,  उन  पर  ही  कौर  भ्रमित  अप्रत्यक्ष कर

 लगाये जा  रहे  इसलिये  साधारण  जनता की  हालत  बद  से  बदतर  होती  जा  रही  है  ।

 पिछली  केन्द्रीय  सरका  री  कमंचारियों  की  श्राम  हड़ताल  उसी  आधिक  तंगी  के  कारण  हुई

 लेकिन  में  देखता  हूं  कि  प्रौद्योगिक  ही  प्रशासकीय  क्षेत्रों  के  सरकारी  भ्रधिकारी
 भी

 झ्र पने  कर्मचारियों

 की  परवाह  नहीं  करते  ।  वे  कहते  हैं  कि  जिन  यूनियनों  की  मान्यता  छीन  ली  गई  उन  के  प्रतिनिधियों

 से  वे  बात  तक  नहीं  कर  सकते  ।  लगता  है  वे  दण्ड  देने  के  मामले  में  कर्मचारियों से  जैसे  बदला

 निकाल रहे  हैं  ।

 gra  है  कि  सरकार  ह्ल्िटले  परिषदों  की  स्थापना  का  काम  तेजी  से  शुरू  करेगी  ।

 ats  aT  प्रतिरक्षा  विभाग भी  श्रम-विधियों  का  पालन  नहीं  करते  ॥

 धौर  श्रम  विभाग  हाथ  पर  हाथ  धरे  देखता  रहता  है  ।

 द्वितीय वेतन  आयोग  के  पंचाट  को  ita  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है



 १४  १८८३  (  )  श्रनुदनों  की  मांग  रेट १

 त्रितलीय श्रम  सम्मेलन  ने  श्रमिक  कल्याण  अधिकारियों की  संख्या  बढ़ाने  की  सिफारिश  की

 उसकी  सिफारिश  थी कि  समझौता  अधिकारियों  कौर  श्रमिक  कल्याण  अधिकारियों

 को  पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया  चाहिये  |

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  कि  सरकार  का  हर  मंत्रालय  अपने  लिये
 श्रमिक  कल्याण

 झ्र धि कारियों  का  चुनाव  अलग  से  क्यों  करता  है  ।  सभी  मंत्रालयों  के  लिये  एक  ही

 निकाय  द्वारा  चुनाव  किया  जाना  ।  उस  में  सरकारें  अपेक्षित  है  ।

 मूल्य  वुद्धि  का  सब  से  ara
 प्रभाव  मध्यवर्गीय

 जनता  पर  et  पड़ा
 है  i  निजी  कौर

 सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों में  कुछ॒श्रधिकारियों  के
 वेतन  बहुत  ऊंचे  मंत्रालय

 को  उन  पर  ध्यान  देना  चाहिये  |

 fait  स०  ato  बनर्जी
 )

 खेद  को  बात  हैकि  श्रम  wea

 2&to FH Sexlq में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों की  हड़ताल  के  समय  अपना  ः  पूरी  तौर  से

 निभाने  में  चक  गया  ।  यदि  मंत्रालय  ठीक  ढंग  से  तो  वह  हड़ताल  न  हो  पाती

 हड़ताल  के  दौरान  में  कर्मचारियों ने  जो  मांगें  रखी  उन  पर  कम  से  कम  तो  विचार

 किया  जाना  चाहिये  ।  उन  की  मुख्य  मांगें  यदि  तो  थीं  कि  या  तो  मूल्यों  में  स्थायित्व  लाया  या

 के  wage  से  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाय  ।  इसमें  बेजा  क्या ह  ?  सरकार

 ६०  GoO,00,000  रुपयों  का  अतिरिक्त कराधान  कर  रही  है  ।  उस  से  मूल्य तो  बढ़ेंगे  ही  |

 मंत्रालय को  निष्क्रियता  से  देखते  हुए  नहीं  रहना  चाहिये  ।  यदि  प्रबन्धक गण  मजूरी

 ats  के  पंचाटों को  कार्यान्वित  न  तो  मंत्रालय को  उसमें  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  |

 कानपुर  में  सभी  सूती  कपड़े  के  कारखानों  के  मालिक  मजूरी  बो  के  पंचाटों  की  परवाह  नहीं  करते

 दोनों  जूट  मिलों  ने  जूट  मजूरी  are  की  सिफारिशों पर  अमल  नहीं  किया  फिर
 ?

 मंत्रालय है  कीजिये

 उत्तर  प्रदेश  के  श्रम  मंत्री  ने  पिछले  महीने  कार्यान्वयन  समिति  की  बैठक  में  जोर  दिया

 fe  जूट  fries  उन  को  कार्यान्वित  करें  ,  लेकिन  उसका भी  कोई  नतीजा  नहीं

 निकला  ।  कानपुर  की  स्वदेशी  काटन  मिल्स  लिमिटेड  सरकारीਂ  बकाया  राशियों  की  झ्र दाय गी  न

 करने के  लिये  काफी  बदनाम  है  ।  वह  कर  करदा नहीं  बस  चुनाव के  समय  कांग्रेस को

 प्यादे दे  देती है

 बाप  इस  मिल  का  सन्तुलन-पत्र  तो  यह  स्पष्ट हो

 १£५२  में  कानपुर  में  एक  हड़ताल  हुई  जो  ५२  दिन  ।  उस  में  हमारे  वर्तमान

 राष्ट्रपति डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  कौर  स्वर्गीय  पंडित गो०  ब०  पन्त  के  हस्तक्षेप  A  समझौता

 gat  जिसमें  कई  बातों  के  साथ  एक  यह  बात  भी  मानी  गई  थी  कि  ईतवार  को  काम  नहीं

 होगा  ।  हाल  में  स्वदेशी  काटन  मिल्स  ने  मजदूरों  को  चार  घण्टे  अधिक  काम  करने  के  लिये

 विवश  किया  RXR  के
 करार  केअनुसार  काम

 के  घण्टे  बढाने  की  भ्र नुम ति  सरकार  से
 ली  जानी  चाहिये

 थी  ।  मजदूरों  ने  काम  के  घण्टे  बढ़ाने  का  विरोध  किया  था  ।  उस  प्रशन  पर  की

 जांच  के  १९४५३ में  एक  समिति भी  नियुक्त  की  गई  थी ।  लेकिन  आजकल  उस  समिति

 ने  भ्र पना  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  है  ॥

 पिछले  सात  साल  में  एक  बार  भीਂ  इस  समिति  की  कोई  बैठक  नहीं  हुई  लेकिन  स्वदेशी

 काटन  मिल्स  ने  मजदूरों  को  धिक  घण्टों  तक  काम  करने  के  लिये  विवश  किया  है  ।  कौर  पिछले

 दस  दिन
 से

 इस
 WA  हड़ताल  चल  रही  है

 ।
 he  oe

 मूल  अंग्रेजी में
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 ी
 स०  Ato

 इस
 मिल  में  झाठ  घण्टे  की

 तीन  पालियां होती  फिर  चौबीस  घण्टे  में  तीन  पालियां  वहां

 कैसे  चल  सकती  हैं  ?

 जूट  मिलों  ने  अन्तरिम  सहायता की  सिफारिश को  कार्यान्वित  नहीं  किया  है  ।  उसे

 विलम्ब  कार्यान्वित  कराया जाना  चाहिये  ।

 कानपुर में
 सौ

 पदों  को
 aaa  घोषित

 को  मजूरी बोर्डे  के  पंचाट

 के  लाभ  से  वंचित  किया  जारहा  मैं  ने  इस  के  बारे  में  राज्य-सरकार को  लिखा  है  ।

 उद्योग  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  काम  करने  की  परिस्थितियां  बड़ी  ख़राब  हैं
 उनके  रहन-सहन  की  ददा  बड़ी  दयनीय  है

 |  माननीय  उपमंत्री  ने  कानपुर  जाकर  स्वयं भी  उनकी

 दशा
 देखी  है

 ।
 उनकी  मजूरी  ३०  रुपये  प्रति  माह  तक  भी  नहीं  सरकार  को

 इस  सभा  के  सदस्यों  या  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों की  एक  समिति  उसकी  जांच  के  लिये

 नियुक्त करनी  ॥

 माननीय  श्रम  मंत्री  ने  श्रीनिवासन  दिया था  कि  केन्द्रीय  कर्मचारियों के  कष्ठों  के  निवारण

 के
 प्रदान

 की
 चर्चा

 के
 लिये  ह्विटनी  परिषदें  गठित  की

 जायेंगी
 ।  जब

 तक  ag  नहीं

 तब  तक  सरकारी  कर्मचारियों  के  संघों की  छीनी गई  मान्यता  बहाल  की  जानी  चाहिये  ॥

 वेतन  wart  के  प्रतिवेदन  में  बड़ी  श्रनियमिततायें  उन  के  संबंध में  परब  पूरी  चर्चा

 की  जानी  चाहिये  +  दुर्भाव  की  बात  तो  यह  है  fe  हमारे  देश  में  धार्मिक  संघों  की

 मान्यता  के  संबंध  में  कोई  विधि ही  नहीं है  |

 रूरकेला  में  सभी  श्रम  विधियों  का  उल्लंघन किया  जा  रहा  है  ।  इस्पात  मंत्री  का  कहना

 है  कि  रूरकेला  में  अभी  पूरी  क्षमता  से  उत्पादन  शुरू  नहीं  gat  इसलिये  वहां  कार्य

 समितियां  नहीं  बनाई  गई  हैं
 ।

 यह  बात  तो  उत्पादन  समितियों पर  लागू  होती  है  ।

 ma  समय  झरा  गया  है  कि  इस्पात  कारखानों में  विभिन्न  स्तरों  पर  कार्य-समाधि बनाई

 कर्मचारी  संघों  को  मान्यता  दी  जाये  कौर  वार्ता  शादी  की  व्यवस्था  की  लोहा  शर  इस्पात

 मंत्रालय  कैटरीना  सभी  कारखानों  में  एक  सी  मजूरी  होनी  चाहिये
 |

 हम  बातें तो  देश  में  समाजवाद  लाने  की  करते  लेकिन  भुखमरी  बेरोजगारी  ही  ला

 रहे  रोजगार  कालिया  पर्याप्त  अवसर  नहीं  जुटाये जा  रहे  हैं  ।  सरकार  को  बेरोजगारी

 के
 काल

 में  उन  को  कुछ  सहायता  दी
 जानी  चाहिये  ।

 ट्रस्ट  win  इंडियाਂ  में  मालिक-कर्मचारी  सम्बन्धों  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  उन

 कर्मचारियों  की मांगें  पुरी  की  जानी  चाहिये  ।

 प्रेसों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  लिये  एक  मजूरी  ats  गठित  किया  जाना  चाहिये  ।

 जमशेदपुर  में  2eXs  की  हड़ताल  के  फलस्वरूप  Yoo
 मजदूर  बेरोजगार  हो  गये

 '
 हैं

 श्रम  मंत्री  को  उस  सम्बन्ध  में  कुछ  करना  चाहिये  ।  उनकी  नियुक्ति  होनी  चाहिये
 ।

 दिल्ली के हाल के  हाल  के  उपचुनाव  के  परिणाम  से  सरकार को  कुछ  सीखना  उससे

 पता  चलता  है  कि  वे  सरकार  से  न्याय  न  पाकर  उस  से  विमुख  हो  रहे  हैं  ।
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 सभापति  wa  सभा  कटौती  प्रस्ताव  लेगी  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  की

 मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित कटौती  प्रस्ताव  प्र  कै  2  NC

 =  कटौती  प्रस्ताव  का  नाम  कटौती  का  राडार  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  राशि

 संख्या

 |  4  २  दे  ह  y

 AC)  २१४८  श्री  मो०  To  क्रचर  साया  जी  जुबली  काटन  मिल्स  १००  रुपये

 सिधपुर  के  मजदूरों  के  लिए

 वैकल्पिक  रोजगार  क थी

 व्यवस्था

 Ry  २७९  श्री  मो०  ब७  ठाकर  पत्रकारों  के  लिये  रोजगार  की  १००  रुपये

 व्यवस्था  ।

 gy  २५०  श्री  मो०  ब०  ठाक्र  बढ़ती  हुई  रोजगारी  रोकने  में  १००  रुपये

 असफलता

 Re  २८१  ठेके  के  श्रम  की  प्रणाली  खत्म श्री  मो०  ब०  ठाकर  १००  रुपये

 करने  में  असफलता

 ६७७  २८२  १००  रुपये श्री  मो०  To  ठाकुर  अहमदाबाद  शर  स्प  स्थानों  में

 मिल-मजदूरों  के  रहन-सहन  की

 दशा  सुधारने  में  असफलता

 ca)  २८३  श्री  मो०  ने०  ठाकर  निजी  उद्यमियों  से  मजदूरों  के  १००  रुपये

 लिये  मकान  बनाने  की

 रिदा  करने  की

 AC)  Vv  श्री  मो०  ब०  ठाकर |  फार्मों  के  मजदूरों  की  दशा  को  १००  रुपये

 सुधारने  की  आवश्यकता

 ais  19१०  श्री  हरविन्द  घोषाल  वैज्ञानिकन  के  काम  का  बोझ  १००  रुपये

 एक  सीमा  तक  ही  रखने  की

 ग्रा वद यकता

 AU)  ७११  श्री  अरविन्द  घोषाल  वैज्ञानिक  के  बाद  मजदूरों  की

 शारीरिक  क्षमता  की  परीक्षा  १००  रुपये

 की  आवश्यकता

 Ro  ७१२  श्री  अरविन्द  घोषाल  मजदूरों  की  छंटनी  किये  बिना  १००  रुपये

 औद्योगिक  संस्थानों  के

 निजीकरण  eee

 अंग्रेजी  में



 ४२६४  अनुदानों  की  मांगें  ४  १९६१

 रे  ड  v

 ६७  923.0  श्री  अरविन्द  बाल  राष्ट्रीय  न्यूनतम  वेतन  निर्धारित  १००  रुपये

 करने की  श्रावइ्यकता

 18१४  श्री  अरविन्द  घोषाल  श्रमिकों
 को

 नियंत्रित  मूल्य  पर  १००  रुपये

 भ्रावश्यक चीजें  देने  की

 आवश्यकता

 ६७  ७१५  सारे  कारखानों  श्रमिकों  को  १००  रुपये

 नियंत्रित  मूल्य  पर  चीजें  देने

 के  लिए  संस्थाएं

 स्थापित  करने  की  भ्रावइ्यकता

 द्  ७१६  श्री  अरविन्द  घोषाल  निर्माण  समितियों  को  afar  १००  रुपये

 देने  की  जरूरत

 ६७  9&5  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  १००  रुपये

 चोरियों  को  छुट्टी  देने  की

 प्रक्रिया  नियमित  करने  की

 अवरेयकंता

 ६७  ७६८९  श्री  हरविन्द  घोषाल  औद्योगिक  विवादों  में  दुर्गापुर  १००  रुपये

 इस्पात  कारखाने  के  प्रबंध  द्वारा

 ata  निर्णय  करने  की

 ATA  HAT

 ७  go  श्री  हरविन्द  घोषाल  मध्यम वग  की  जनता  के  जीवन  १००  रुपये

 निर्वाह  देशनांकਂ  को  भ्रान्ति

 बनाने की  अझ्रावद्यकता

 ६७  99.0  श्री  अरविन्द  घोषाल  श्रमिकों  के  जीवन  निर्वाह  देदानांक  १००  रुपये

 को  श्रीमती  बनाने  की

 |

 aC)  992.0  श्री  हरविन्द  घोषाल  एक  श्रमिक का  वेतन  १२५  रुपये  १००  x

 मासिक  करने  की  श्रावइ्यकता

 ७  993.0  श्री  अरविन्द  घोषाल  मंहगाई  भत्ते
 को

 मुल्यों  के  देशों  १००  रुपये

 के  भ्रनुसार  निर्धारित करने  की

 श्रावद्यक्रता

 ६७  ७७४  श्री  हरविन्द  घोषाल  कमंचा रियों के लिए मूल्य के  लिए  मूल्य  १००  रुपये

 करण  aye  बनाने  की

 श्मा  सुनहरा
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 AU)  919k  श्री  अरविन्द  घोषाल  बेचैन  को  उत्पादकता  के  साथ  १००  रुपये

 मिलाने  की  आवश्यकता

 UL  श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  कारखाना  अधिनियम  का  उल्लंघन  १००  रुपये

 करने पर  a  बढ़ाने  कौ

 अ्ावरईयकता

 Goo  ठेके  पर  काम  कराने  के  तरीके ६७
 श्री

 अरविन्द  घोषाल  १००  रुपये

 को  समाप्त  करने  की

 इसका

 ६५७  ८०१  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  उपदान  को  सेवा  की  शर्तें  बनाने  १००  पये

 की  झावइ्यकता

 BAC)  ८०२  श्री  हरविन्द  घोषाल  भविष्य  निधि  में  नियोजकों  के  १००  रुपये

 भ्रंश  को  ६१  से  ८९%

 करने  की  श्रावइ्यकता

 श्री  अरविन्द  घोषाल द्  ८०३  कर्मचारी  भविष्यनिधि  १००  रुपये

 नियम  के  अधीन  नियोजकों  केਂ

 को  YT  Reo

 तक  करने  की  आवश्यक
 bar

 AC)  coy  श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  १००  रुपये

 के  अधीन  ठीक  तरह  कार्य  करने

 कौ
 आवश्यकता

 aC  coy  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  उच्चतम  न्यायालय  में  औद्योगिक  १००  रुपये

 अपीलें  दायर  करने  के  लिए

 न्यायालय  शुल्क  कौर  जमानत

 कौ
 रकम

 हटाने  की  जरूरत

 Got  श्री  ग्ररविन्द  घोषाल  प्रौद्योगिक  विवादों  के  लिए  १००  रुपये

 तम  न्यायालय  का  एक  विशेष

 बेंच  बनाने  की  जरूरत

 aC)  Gol  श्री  हरविन्द  घोषाल  श्रम  श्रोतों  के  अधिकार  बढ़ाने  १००  रुपये

 की  जरूरत

 ७  ८३  श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  १००  रुपये

 के  श्रम  संघों  के  संयुक्त  बोलें

 बनाने  की  ताकि

 काम  ठीक  चले

 कता
 का  निर्धारण हो  सक े॥
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 ८४३  श्री  घोषाल  श्रमिकों  की  आवासन  योजना  के  १००  रुप

 लिए  स्वीकृत  रकम  की

 माल  करने  के  लिए  चाय

 बागान  नियोजकों  को  बाध्य

 करने  की  भ्रावश्यकता

 ६७  दरद  श्री  अरविंद  घोषाल  निलम्बन के  निर्धारित  समय  के  १००  रुप

 लिए  कानन  बनाने HY

 यकता

 owy ह  श्री  झर्राविद  घोषाल  काम  बन्दी  काल  के  लिए  मुआवजा  १०

 बढ़ाने  की  श्रावव्यकता  ।

 श्री  अर्रधघिंद  घोषाल  बोनस  आयोग  के  निर्णय  को  शीघ्र ७  GSS  १००  पय

 करने  की  आवश्यकता

 ६७  ov  श्री  अरविंद  घोषाल  जिन  उद्योगों  में  वेतन  बोर्ड  नहीं  हैं  १००  रुपय

 उनमें  उनकी  स्थापना  करने

 की  श्रावइ्यकता  |

 ६७  GCG  श्री  श्रावित  घोषाल  सरकार  की  श्रीमती  के  बिन  १००  रुपय

 छंटनी  बन्द  करने  की

 कता 1

 ७  owe  श्री  अ्ररविद  घोषाल  सरकारी  व  गर-सरकारी  क्षेत्रों  १००  रुपय

 रोजगार  दफ्तरों  से  लोगों  को

 लेने  की  श्रावस्यकता  ।

 GRY  को  अरविंद  घोषाल  चारों  कौर  करारों  को  क्रियान्वित  १००  रुपये

 न  करने  के  लिए  कड़े  दंड़  दिलाने
 ~

 की  ATSRAHAT  |

 ८8४  श्री  अरविंद  घोषाल ७  कर्मचारियों  की  दिक्षा  के  लिए  १००  रुपये

 श्रम संघीय  नेता  भरती  करने

 की  आवश्यकता  |

 ८७८  श्री  अरविद  घोषाल  जब  तक  उन  लोगों  को  रोजगार  १००  रुपय

 मिले  तब  तंक  रोजगार

 दफ्तरों  में  दरजे  आदमियों  को

 भत्ता  देने  की  जरूरत  |
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 ६  ACTS  श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  दर्ज  कुशल  १००  रुपये

 श्रमिकों  को  उनकी  राय

 शारी  रिक  क्षमता  अर

 प्रशिक्षण  के  श्रतुसार  श्रेणी

 बद्ध  करने  की  आवश्यकता  |

 [५  को  अरविन्द  घोषाल  e  बगान  सम्बन्धी  वेतन  बोड़ें  के  १००  रुपय

 निर्णय  को  दी  कार्यान्वित

 करने  की  झ्ावइ्यकता  |

 श्री  ग्र रा विद  घोषाल  जट  सम्बन्धी  वेतन  ate  के  निर्णयों द्  चय १  १००  रुपयें

 के शीघ्रीकरण  की  शभ्राव्यकता

 ६७  ८८२  श्री  ग्रेविस  aaa  गोपुर  S  a  कार खान  में  १००  रुपये

 मिस्त्रियों  को  इक  श्रेणी  के

 प्रशिक्षित  कर्मचारी  बनाने  की

 प्रा वश्य कता  ।

 क
 ६७  दं  श्री  प्र S14  घोषाल  राउरकेला  तौर  दुर्गापुर  १००  रुपय

 कारखानों  के  श्रम  प्रशिक्षकों

 की  सेवा  की  दातों  को  सुधारने

 का  आवश्यकता  |

 श्री  श्रावित  घो बा दाल  सरकारी  इस्पात  कारखानों  में  बतन  १००  रुपय

 स्तरों  के  प्रमाणीकरण  की

 आवश्यकता  ।

 ६७  चपर  श्री  अरविद  घोषाल  सरकारी  इस्पात  कारखानों
 >.
 व  १००  रुपये

 कर्म  वा  रियों के  भ  तों  के  णी

 रण  की  आवश्यकता  |

 oat  श्री  प्रराजिन्द  पंजाबी  सरकारी  क्षेत्र  प्रौद्योगिक  १००
 रुप

 विवादों  को  निपटाने  के  लिए

 मक  व्यवस्था  करन  की

 |

 a
 Rig  FoR  को  प्रवीण  घोषाल  .  क्षेत्र  में  श्रमिकों  द्वारा  Ro<  रुपय

 प्रबन्ध  में  भाग  लेने  को

 आवश्यकता  |

 द  ०३  श्री  afer  घोषाल  सारे  श्रम  संघों  को  मान्यता  देने  १००  रुप
 की  म्रावद्यकता  |

 —_—_— eee
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 ono,  ae  ne  ee  oa  य  व  व  लविवि  अन

 gov  ty  भ्ररविन्द  घोषाल  निर्माण  कार्य  के  दिक्षित  तथा  १००  रुपय

 भ्र  -farfata  तमंचा  रियों  को

 वही ंपर  खपने की  जरूरत  |

 = a9  Rox  श्री  अरविन्द  घोषाल  सदियों  में  स्टेप डोर  श्रम  प्रणाली  १००  रुपय

 समाप्त  करने  की  भ्रावश्य

 कता  |

 4S  Lok  श्री  अरविद  घोषाल  गोदियों  के  पेंटिंग  ate  चिलिंग  १००  रुपये

 सैकड़ों  में  ठेका  प्रणाली

 की  श्रावदयकता  |

 AC)  ERR  श्री  अरविद  घोषाल  भारतीय  केन्द्रीय  श्रम  संघों  का  १००  रुपय

 Hat  श्रम  संघ  में

 निष्पक्ष  प्रतिनिधित्व  कराने

 अ्रावदयकता  |

 प्  RY  sty  अरविद  घोषाल  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  १००  रुपय

 वधि  सामाजिक  काय  में

 श्रमिकों  के  भाग  लेने  की

 ग्रा वद यकता  |

 GRY  श्री  अरविद  घोषाल  कृषि  श्रम  जांच  समिति  के  १००  रुपय

 वेदन  के  श्रीवास  पर  काम

 जरूरत करते  की  द

 9  ERR  sty  अरविद  घोषाल  सरकारी  उपक्रमों  में  श्रम  संघीय  १००  रुपय

 सम्बन्धों  को  सुधारने  को

 स्रावश्यकता  |

 RY  aU)  श्री  अरशद  घोषाल  सरका  क्षत्र  में  इस्पात  कारखानों  १००  रुपये

 दें  श्रम  संघीय  सम्बन्धों  को

 सुधारने  की  भ्रावश्यकता

 द्  R03  श्री  अरविद  घोषाल  सरकार  टास  गेर-सरकारी  १००  रुपये

 कारखानों  में  श्रम  कल्याण

 aire  नियुक्त  करनें  at

 आवश्यकता  |

 te  AORN  RSE  +o  ao  ee  A  यय
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 ७  Eve  श्री  अरविद  घोषाल  पटसन  के  कारखानों  में  सामान्य  १००  रुपये

 काम  की  safe  निर्धारित

 करता केरल  ।

 श्री  अरविद  घोषाल EY  &  9X  श्रम  सम्बन्धी  मामलों  पर  वीरी  १००  रुपय

 मंत्रालयों में  समन्वय  करने  की

 आवश्यकता |

 ्  9६  श्री  प्रवीण  घोषाल  गोरखपुर  संगठन  को  समाप्त  १००  रुपय

 करना |

 PAC)  ७७  श्री  अरविद  घोषाल  बड़े  नगरों  में  घरेलू  नौकरों  के  १००  रुपय

 लिए  विशेष  रोजगार  दत्त

 खोलने  की  जरूरत  |

 -
 La)  ACT  को  अरविद  घोषाल  रोजगार  दफ्तरों  में दर्जे  मेट्रिक  १००  रुपये

 पास  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने

 की  छोटी  योजना  |

 aC)  १२५१  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  औद्योगिक  faa  को  न्याय  १००  रुपय

 घि करणों  के  पास  सौंपने  में

 विलम्ब |

 aC)  १२५२  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  कोयला  उद्योग  के  लिए  वेतन  १००  रुपय

 बोर्ड  बनाने  का  प्रश्न

 ७  १२५३  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  श्रमिकों  की  वास्तविक  राय  में  १००  रुपय

 कमी  |

 BAC)  १२५४  गीत  Fo  विफल  राव  mafia  अनुशासन  भग  १००  रुपये

 करने  पर  भारतीय जट

 मिल  संस्था  के  विरुद्ध  are

 वाही  करने  की  प्र सफलता |

 &9  १२५५  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  काफी  कौर  रबड़  बगान  के  लिये  १००  रुपय

 वतन  ays  बनाने  में  विलम्ब

 ६19  १२५६  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  कागज  उद्योग  के  लिए  वेतन  १००  रुपय

 बोर्डे  बनाने  कीਂ  श्रावइ्यकता |

 2QUy  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  भविष्य  निधि  श्रमदान  को

 i  को  हे
 0

 १००  रुपये

 ८'/६%  तक करने
 जरूरत |

 वा  SE  नविविविविविििििवििविनिविििििविविवििवििविविविनििविििविविविविवििध  अ

 287  (Ai)
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 ६७  १२६८  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  अखिल  भारतीय  श्रम
 वर्ग

 १००
 रुपये

 वार  बजट  सर्वेक्षण  करने  में में

 विलम्ब ।

 Roe  श्री
 इंद्रजीत  गुप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 के
 लिए  १००  रुपये

 प्रतिनिधियों  का  चुनाव  ।

 PV9y  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  सरकारी  कर्मचारियों  के  १००  रुपये

 कारों  के  बारे  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 श्रम  संगठन  अभिसमय  में

 सुधार  करने
 की  सफलता

 |

 १२७६  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  १००  रुपये

 के  mata  पृथक  हस्पताल

 खोलने  में  सफलता |

 १२७७  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  कर्म  चारी  बीमा  योजना  के  १००  रुपये

 ata  बीमा  शुदा  लोगों  के

 परिवारों  को  चिकित्सा

 सुविधाएं  देने  में  विलम्ब  ।

 कर्मचारी  बीमा  योजना  के  १००  रुपये A  १२७५  श्री  इंद्रजीत  tot

 अन्तर्गत  के

 बारे  में  मुदलियार  आयोग

 की  सिफारिशों को  कार्यान्वित

 करने  की  आवश्यकता  |

 कर्मचारी  बीमा  योजना  के  १००  रुपये ६७  १२७६  श्री  इंद्रजीत  गुप्त

 अधीन  कर्मचारियों  के  हिस्से

 को  yo%  तक  कम  करने
 की  जरूरत  |

 १००  रुपये ७  १२८०  श्री  इंद्रजीत
 गुप्त

 कर्मचारी  योजना  के

 अन्तर्गत  नियोजकों  के  परदों  में

 वृद्धि  करने  की  श्रावव्यकता

 q9  PAS  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  श्रम  संघीय  सदस्यता  की  पुष्टि  १००  रुपये

 की  प्रक्रिया  ।

 ६७  १२५२  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  कानून  बनाकर  सारे
 कंचा  रियों  १००  रुपये

 करने की  विद

 थ
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 न
 सप्त है है  निकल  के  संबंध  में  Pex  १००  रुपये १२८३  श्री  इंद्रजीत

 गुप्त
 के  झादेशं  करार  को  नियोजकों

 से  कार्यान्वित न  करा  सकना  |

 @YXa¥  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  रानीगंज  में  कोयला  खनन  १००  रुपये

 उद्योगों  के  विवादों  को

 fra  के  लिये  सौंपने  में

 विलम्ब  |

 QAay  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  मचा  रियों  को  रोजगार  दफ्तरों  १००  रुपये

 द्वारा  भर्ती  न  करना  ।

 ६७  १२८६  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  सरकारी  व  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  200  रुपये

 में  संगीत  निर्माण  समितियां

 स्थापित  करने  में  झसफ  लता  |

 ६9  १२८७  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  संगीत  निर्माण  समितियों  १००  रुपये

 के  अधिकार  बढ़ाने  की

 अवस्यकता  |

 ५७  Q2Qkac  १००  रुपये श्री  इंद्रजीत  गुप्त  निर्माण  समितियों  के  चुनावों

 की  प्रक्रिया  के  नियमों  में

 संशोधन  करने  की  आवश्यकता  |

 SAC)  QAsk  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  अनुशासन  संहिता  के  अनुसार  १००  रुपये

 श्रम  संघों  मान्यता

 देने  की  ऐच्छिक  योजना

 को  कार्यान्वित  करने  की

 अवस्यकता |

 ६७  १२६०  श्री  इंद्रजीत  जप्त  १००  रुपये हर  कारखाने  में  बहुसंख्यक  संघ

 को  मान्यता  देने  का  कानून

 बनाने  की  जरूरत  |

 qv  PXEL  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  वेतन  are  की  सिफारिशों  को  १००  रुपये

 क्रियान्वित  करने  के  लिए

 कानून  बनाने  की  आवश्यकता  |

 PRU)  १२९२  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  प्रबंधों  के  आचरण  के  कारण  १००  रुपये

 संयुक्त  प्रबंध  परिषदों  की

 असफलता  |



 ४३०२  अनुदानों  की  मांगें  ¥  WIT,  FER

 g  २  रे  v  x

 es  ae  ee  es  ee  ns  ee  Se  er

 ६७  १२९३  श्री इंद्रजीत गुप्त  हिन्दुस्तान  मशीन  era  १००  रुपये

 में  संयुक्त  प्रबंध

 को  दमन  |

 qv  PV  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  हिन्दुस्तान  मशीन
 टूल्स  लिमिटेड  १००  रुपये

 बंगलौर  में  श्रमिकों  के

 अधिकारों  का  दमन  |

 qv  PREY  १००  रुपये श्री  इंद्रजीत  गुप्त  भारतीय  जूट  मिल  संस्था  द्वारा

 अनुशासन  के  उल्लंघन  पर

 भी  कार्यवाही  न  करना  |

 पश्चिमी  बंगाल  के  पटसन  के  १००  रुपये PA)  १२९६  श्री  ईद्रजीत  गुप्त

 कारखानों  में  काम  के

 सामान्य  चट  निश्चित  करने

 की  आवश्यकता  |

 FAC)  १२९७  पटसन  के  कर्मचारियों  को  स्थायी  १००  रुपये श्री  द्रजीत  गुप्त

 न  कर  सकना |

 ca)  RReE  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  अ्रावदयकतानुसार  न्यूनतम  वेतन  १००  रुपये

 देने  की  जरूरत  जसा  कि

 पंद्रहवें  सम्मेलन  ने

 उसकी  परिभाषा  की  है  ।

 &9  १३००  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  पन्द्रहवें  श्रम  सम्मेलन  की  १००  रुपये

 रेशों  के  wane  विभिन्न

 उद्योगों  के  लिये  वेतन  बोर्डों

 की  स्थापना  न  कर  सकना  |

 द्  १३०१  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  लोहे  कौर  इस्पात  उद्योग  के  लिये  १००  रुपये

 वेतन  as  की  स्थापना  की

 MARTHA

 ६७  PZOR  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  लिये  १००  रुपये

 वेतन  बोझ  बनाने  की

 कता  |

 ६७  १३०३  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  महंगाई  भत्ते  को  जीवन  निर्वाह  १००  रुपये

 देशों  से  जोड़ने  की

 श्रावर्यकता



 १४  १८८३  भ्रनुदानों
 की  मांगें  ४३०३

 न  रे  ्

 PAC)  १३०४  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  गोदियों के  कर्मचारियों  पर  दूसरे  १००  रुपये

 वेतन  अयोग  की  रिपोर्ट  को

 लागू न  करना

 qv  PR0Y  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  तमंचा  रियों  के  वास्तविक  वेतन  १००  रुपये

 के  मूल्य  को  शभ्रक्षुण्ण  रखने  में

 असफलता |

 १३०६  श्रमिकों  के  पारिवारिक  बजट  १००  रुपये श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 का  सर्वेक्षण
 करने  में

 विलम्ब  ।

 १३०७  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जीवन  निर्वाह  के  देशों  संबंधी  १००  रुपये

 आंकड़ों  की  गणना  का  तरीका  ।

 के
 aC)  १३०८  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  बोनस  way  के  काम  नि  १००  रुपये

 देरी

 RY  R08  १००  रुपये श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  भविष्य  निधि  के  star  को  ६१,  से

 ८'/,  प्रतिशत तक  करने  में

 विलम्ब

 ज  १३१०  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  १००  रुपये
 भविष्य  निधि  भ्र धि नियम

 के

 अनुसार  उल्लंघन  करने

 वले  नियोजकों  के  खिलाफ

 कार्यवाही  करने  की

 लता  ।

 AC)  १४०६  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  इंजी  रसायनिक  १००  रुपये

 तथा  चमड़े  के  उद्योगों  में  वेतन

 डबोक  बनाने  की  असफलता  |

 १४०७  श्री  स०  मो  ०  बनर्जी  श्रम  संघों  को  मान्यता  देने  का

 कानून  बनाने  का  प्रदान  ।

 RY  2¥os  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  भविष्य  निधि  में  seer  को  १००  रुपये

 से दि  atl, % ) Q  तक

 बढ़ाने की  श्रावश्यक्कता  |

 a)  V¥ok  श्री  स०  सो ०  बनर्जी  वेतन  बोर्डो  के  पंचाट ों
 पर  अमल  १००  रुपये

 कराने  के  लिये  कानून  बनाने

 की  स्ावइयकता  ।
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 ६७  १४१०  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  जिन  संघों  को  जुलाई  १९६०  की  १००  रुपये

 हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण

 अमात्य  घोषित  कर  दिया

 गया  था  उन्हें  मान्यता  देने  की

 आवश्यकता

 &9  १४११  श्री  स०  Alo  बनर्जी  एक  उद्योग  में  एक  संघ  रखने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता  |

 ६८  929.0  श्री  अर  रिन्द  घोषाल  खानों  की  दुघंटनाओं  के  बारे  में  १००  रुपये

 लापरवाही  ।

 खानों  का  ठीक  निरीक्षण  न  १००  रुपये ६८  92.0  श्री  अ्ररवित्द  घोषाल

 |

 qs  Re  श्री  अरविन्द  घोषाल  खान  निरीक्षकों  की  संख्या  बढ़ाने  १००  रुपये

 की  आवश्यकता  |

 द्  Qo  श्री  हरविन्द  घोषाल  खानों  में  ठेकों  को  समाप्त  करने  १००  रुपये

 की  WAKA  |

 £5  Rk  श्री  रवीन्द  घोषाल  खानों  में  सुरक्षात्मक  उपायों  का  १००  रुपये

 पालन  करने  की

 कता  |

 खानों  के  निरीक्षण  के  लिये  १००  रुपये qs  ७३४  श्री  प्ररविन्द  घोषाल

 चारी  निरीक्षकों  की  नियुक्ति

 करना  |

 प  WRX  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  कोयला  खान  क्षेत्रों  में  बचाव  १००  रुपये

 केन्द्रों  को  बढ़ाने  की

 कता  |

 ६८  ७३६  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  कोयला  खानों  के  बचाव  केन्द्रों  १००  रुपये

 में  आघुनिक  साज  सामान

 लाने  की  जरूरत  ।

 दद्  939.0  श्री  अरविन्द  घोषाल  कोयला  खान  बचाव  केन्द्रों  तथा  १००  रुपये

 कोयला  खानों  के  बीच  सड़कों

 की  अ्रावदयकता  |

 nn
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 ६८  935.0  श्री  अ्ररविन्द  घोषाल  खान  अधिनियम  उल्लंघन  १००  रुपय

 करने पर  दंड  बढ़ाने की

 जरूरत  |

 श्री  atlas  घोषाल  मैगनीज  खानों  में  १००  रुपये ६८  RE

 जेशन  हटाने  की

 कता

 ्य  १२४५८  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  कोयला  खानों  में  द्घटनाश्रों  की  १००  रुपये

 वृद्धि ।

 ६८  १२५९  १००  रुपये श्री त०
 ब०  विट्ठल  राव  wie  प्रदेश  में

 ग्रोव रमेन  की  परीक्षा  लेने  की

 जरूरत |

 ्  १२६०  श्री to  ब०  fara  राव  कोयला  खानों  का  १००  रुपये

 जनक  निरीक्षण

 qs  १२६१  श्री  त०  ब०  राव  श्राइन  में  श्रमिक  की  खानों  १००  रुपये

 के  काम  की  हालत  सुधारने की

 |

 दद्  १२६२  श्री  to  ब०  fara  राव  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  के  १००  रुपये

 वार्षिक  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन

 में  विलम्ब

 द  १२६१  श्री त०  ब०  fara  राव  खानों  संबंधी  कानूनों  की
 १००  रुपये

 हेलना  के  लिये  खान  मालिकों

 के  खिलाफ  कारवाई  करने में

 विलम्ब

 द्  १२६४  श्री  ०  Fo  fara  राव  भारतीय  कोयला  reat,  १९४९  १००  रुपये

 के  प्रकाशन में  विलम्ब  |

 go  १२६९  श्री  त०  ब०  fage  राव  श्रुभ्नक  खान  मजदूरों  की  हालत |  १००  रुपये

 9७0  १२७०  श्री  To  To  विपुल  राव  कोयला  खनिकों  के  लिये  मकान  १००  रुपये

 बनाने की  धीमी  गति

 \9o  १२७१  श्री ०  ब०  विट्ठल  राव  रामा  श्रीधर  प्रदेश  में  १००  रुपये

 दिक  हस्पताल  बनाने  की

 भ्र सफलता
 |
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 9०0  १२७२  श्री त०  ब०  विपुल राव  कमेंचारी  राज्य  बीमा  निगम  १००  रुपये

 द्वारा  बम्बई  में  महात्मा  गांधी

 स्मारक  हस्पताल बनाने  में

 विलम्ब |

 8०  १२७३  श्री  to  ब०  faze  राव  राज्य  बीमा  निगम  द्वारा  पश्चिमी  १००  रुपये

 बंगाल के  २४  परीक्षा  में

 हस्पताल  बनाने  में  विलम्ब ।

 5१०  १२६५  गीत  ब०  fara राव  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  १००  रुपये

 श्रन्तगंत  नियोजकों  के  तदा

 को  संविहित  अधिकतम  दर

 तक  बढ़ाने  क्रो  |

 १8०७  १२६६  श्री  त०  To  fag  राव  जिन  श्रमिकों  का  वेतन  १००  १००  रुपये

 रुपये  से  कम  है  उन्हें  ग्रंदादान

 देने  से  छूट  देना
 ।

 \90  १२६७  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  मे  १००  रुपये श्री त०  ब०  fara राव

 श्रन्तगंत  खाने  वाले

 चोरियों  को  चिकित्सा  संबंधी

 लाभ  देने  का  प्रश्न  ।

 fat  काशी
 नाथ

 पांडे  :
 चीनी  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  श्री  एंथोनी

 पिल्ले  ने  जिस  ् ि फक्टर  का  उल्लेख  किया  है  वह  दक्षिण  में  नहीं  है  ।  यह  भी  गलत  है  कि  श्रमिकों  की

 मजूरी में  एक  पाई तक  की  भी  वृद्धि नहीं  की  गयी  ।  वहां  के  श्रमिकों  को  तों  ८५  रुपये  मासिक

 पहिले से  ही  मिल  रहे थे
 ।

 सुशीला  नायर  पीठासीन  हुई

 ma  उन्हें ८६  रुपये  मिलते हैं  ।  उनको  एक  रुपया  वेतन  विधि  मिलेगी  कौर  यह  क्रम १

 तक  जायेगा

 यह  प्रसन्नता  की
 बात  है  कि  कुछ  उद्योगों  में  मजूरी  बोर्ड  बनाये  गये  इसका  स्वागत  किया

 जाना  चाहिए  ।  परन्तु  में  यह  भी  कहूंगा  कि  इन  बोर्डों  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कराने  के  लिये

 कोई  प्रभावशाली  व्यवस्था  नहीं  सरकार  को  यह  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  एक  एसा  विधान

 बनाया  जाना  चाहिये  ताकि  इन  सिफारिशों  को  लागू  किया  जा  सके  ।  साथ  ही  विभिन्न  उद्योगों

 रने
 वाले

 में  जहां कि  श्रभी  मज  री  बोझ  नहीं  बनाया  उसके  लिये  तब  तक  उन  उद्योगों  में  काम क

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रमिकों  के  वेतन  में  कुछ  वृद्धि  कर  दी  जाये
 ।

 बोनस  आयोग  से  कहा  जाना  चाहिये
 कि

 वह  कुछ  ऐसे

 सिद्धांतों  का  सुझाव  प्रस्तुत  करे  जिससे  बोनस  की  राशि  को
 निर्धारण  करने

 का
 काय  सरल  हो

 ज गाये  |

 समझौता  afr  कारियों  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इनके  प्रशिक्षण  तथा

 ऋम  आरम्भ  करने  इस संबंध में  कु
 छ  प्रस्थापनायें भी  प्रस्तुत

 की  चत  सरकार  को  उन्हें

 कार्य  कवित  करना  चाहिये  ।  मेँ  इस  बात  पर
 भी

 बल  दूंगा  कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  जो  लेबर

 इन्सपैक्टर  हैं  उनके  वे  तन-क्रम  को  बढ़ाया  जाना  चाहियें  ।

 अन्य जिस  बात  की  मैं  सरकार  का  ध्यान
 श्रीकृष्ण

 करना  चाहता  हूं  वह  यह  है
 कि

 संबोधित  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  कुछ  त्रुटियां  जिनके  कारण  कांच
 के  चमड़ा

 उद्योग  तथा  दियासलाई के  कारखानों  के  श्रमिकों  को  इस  अधिनियम  का  लाभ  नहीं मिल  रहा

 मेरा  sare है  कि इस  मामले
 पर

 विचार  किया  जाना  चाहिये  |  इसके  लिये  यदि  आवश्यकता

 भ्रनुभव हो  तो  अघिनियम  में
 संशोधन

 कर  जाय
 ।  ae  बात  भी

 ठीक  नहीं  लगती
 कि  कामिक

 संघों  की  संख्या  बहुत  श्रमिक  बढ़  रही  है
 ।  सरकार

 को
 इन  संघों  की

 इस  बढ़ती हुई  संख्या

 रोकने  के  लिये  कुछ  उपाय  करने  चाहियें  ।

 यह  सन्तोष  की  बात  है  कि  सरकार  लगभग  १  लाख  मजदूरों को  प्रशिक्षण  देने  का
 प्रबन्ध

 कर  रही  परन्तु  मेरा  कहना  है  कि  इसका  लाभ  तब  हीं  हो  सकता  है  कि  सरकार  कुछ  ऐसी

 करे  कि  इन  मजदूरों  को  प्रशिक्षण  समाप्त  करने  के  तुरन्त  बाद  रोजगार  भी
 मिल  जाये

 ।  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम में  की  जो  परिभाषा  उसमें  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ताकि

 मालिक  के  बदलने  के  बाद  af  मजदूरों  की  सेवा  में  निरन्तरता  बनी  रहे  ।  में  यह
 भी  निवेदन  करूंगा

 कि  चपरासियों  ate  चौकीदारों  को  भी  मजदूरों  की  श्रेणी  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।

 संबंध में  उच्च  न्यायालय ने  श्रपना  निर्णय  दे  दिया है
 ।

 wit प्र्०  ना०  सिंह  )
 :  सभापति  श्रम  मंत्रालय की  खच  की  मांगों  पर  चल

 इस  बहस  के  अवसर  पर  एक  बात  की  तरफ  हमारा  ध्यान  जाना  बहुत  हीं  जरूरी  है  प्रौढ़  वह  यह

 कि  इस  समय  देश  में  ऐम्पलायमेंट  की  पोजीशन  क्या  है  ।  हम  इस  बात  को  देख  रहे  हैं  कि  द्वितीय

 साला  योजना  के  खत्म  होने  पर  लगभग
 ८

 मिलियन  दि
 ८०  लाख  व्यक्ति  मजदूर  क्षेत्र  में  बेकार

 रहने  वाले
 इसी

 के
 साथ  साथ

 हम  इस  बात  को  देखते
 हैं  कि  तृतीय  पंचसाला  योजना  की  जिस

 तरीके की  बनावट है  उसमें  कुल  १४  मिलियन  लोगों  को  ह  काम  मिल  पायेगा  जबकि  तृतीय

 साला  योजना  में  ही
 जो

 पहले  के  आंकड़े थे  उनके  मुताबिक  १५  मिलियन  लोगों  को  काम  देना

 जरूरी  होगा  ।  लेकिन  जो  alas  जनसंख्या  के  इधर  निकले हैं  रोक  जिनके  कि  मुताबिक  श्रब  जन

 संख्या  ४३  कौर  ४४  करोड़  हो  गई  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  १७-१८  मिलियन  लोग  एसे  होंगे

 जिनको  कि  कॉम  देने  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  तृतीय  पंचसाला  योजना  की  जो  दशा  है  उसको  देखते

 हुये  ऐसा  लगता  है  कि  लगभग  १९२  से  १४  मिलियन  के  बीच  में  मजदूर  इस  तृतीय  पंचसाला  योजना
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 eis  So  ना

 के  अन्त
 में

 बे
 कार  रहेंगे  ।  इस  संबंध  में  श्रम  मंत्रालय  क्या  कदम  उठा  रहा  इस  संबंध  में  श्रम  मंत्री

 महोदय  को  भी  सोच  विचार  करना  चाहिये  |  बेकारी  का  यह  एक  अहम  प्रदन  राज  हमारे  सामने  खड़ा

 है  भर  खास  तौर  पर  मजदूर
 क्षेत्र

 में
 बेकारी  उन

 के  जीवन  को  प्रौढ़  उनके समय  को  खर

 रही है

 इसी  के  साथ  साथ
 इस  बात  को  देखना  जरूरी  है  कि  श्रम  मंत्रालय  की  तरफ  से  जो  वेज  aes

 बिठाये  गये  उन  वेज
 स

 का  फैसला  किन  किन  जगहों  पर  लागू हु  प्रा
 ग्रोवर  किन  किन  जगहों  पर

 नहीं  लागू  gat  ?  यह  सही  है  कि  जो  वेज  as  उन  के  बनने  से  कुछ  खास  शूगर  कौर

 सीमेंट  के  मज़दूरों  की  मजदूरी  बढ़ी  ।  लेफिन  दुख  के  साथ  यह  कहना  पड़ता  है  फि  जो  वेज  बो

 सरकार  के  द्वारा  बिठाया  उस  का  फैसला  सरकारी  फैक्ट्रियों  में  लगू  नहीं  किया  गया  |  ी
 सीमेंट  nat  एकमात्र  गवर्नमेंट  की  सीमेंट  फैक्टरी  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  वेज  ars  का  फैसला  प्राइवेट

 सैक्टर  के  इंडस्ट्रिलिस्ट  ने  लगू  कर  दिया  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  पब्लिक  सैक्टर

 की  इस  इंडस्ट्री  में  उस  को  लगू  नहीं  किया  में  श्रम  मंत्रालय  से  यह  भ्रनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  जो  वेज  बोर्ड

 उन  के  फले  कम  से  कम  उन  फैक्ट्रियों पर  अवश्य  लागू  जो  कि  पब्लिक

 सैक्टर  में  जहां  गवर्नमेंट  एक  माडल  एम्पलायर  के  रूपਂ  में  हमारे  सामने  दिखाई  देती  है  ।  पब्लिक

 सैक्टर  के  बढ़ने  के  साथ  साथ  श्रम  मंत्रालय  का  ध्यान  इस  कौर  जाना  चाहिए  कि  पब्लिक  सैक्टर

 की  इंडस्ट्रीज़  में  वकंत  प्रौढ़  एम्पलाइज  की  क्या  हालत  है  प्रौढ़  उस
 को

 उन  की  हालत  में  सुधार  करने

 की  at  पग  उठाना  चाहिए  ।  मेरी  भ्र पनी  निश्चित  है  कि  यदि  पब्लिक  सैक्टर  की  इंडस्ट्रीज़

 जो  कि
 wa  बढ़ती  जा  रही  मज़दूरों

 को
 न्याय  नहीं  तो  उस  का  लाजिमी  नतीजा यह  होगा

 कि  प्राइवेट  सैक्टर की  इंडस्ट्रीज  में  मज़दूरों  पर  भ्र न्याय  बढ़ेगा  |

 मेरे  श्री  काशी  नाथ  वक  सी  मेंट  फ़ैक्ट्री  के  मज़दुरों  के  नेता  हैं  ।  वे  जनाते  हैं  कि

 वह  फैक्ट्री  ENS  से  पब्लिक  सैक्टर  में  चल  रही  लेकिन  १९५४  से  RE Ko  के  बीच  में  केवल  पचास

 फीसदी  लोग  ही  वहां  पर  परमानेंट  हो  पाये हैं  प्रौढ़  पचास  फीसदी  लोग  wt  टेम्पोरेरी  यदि

 पब्लिक  सैक्टर  में  यह  स्थिति  हो  कि  मज़दूरों को  स्थायी  काय  करने  के  बावजूद  पर्मानेंट  न  बनाया  जा

 तो  फिर  प्राइवेट  कटर  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  की  दशा  का  सहज  ही  किया  जा

 सकता  जिन  सरकारी  कानूनों  को  मान्यता  दिलाने  की  जिम्मेदारी सरकार  की  तगर  वे  कानून

 सरकारी  फैक्ट्रियों  में  भी  लागू  नहीं  होते  तो  उस  ar  लाज़िमी  नतीजा  यह  होगा  कि  प्राईवेट  सैक्टर

 के  इंडस्ट्रिलिस्ट  भ्रपने  मज़दुरों  के  साथ  भ्र न्याय  करते  रहेंगे
 शरीर

 सरकार  उस  को
 रोक

 नहीं  व ॥

 इस  लिये  सरकार  कौर  श्रम  मंत्रालय  को  चाहिए  कि  पब्लिक  सेक्टर  को  इडस्ट्रीज  के

 सम्बन्ध में  श्रम  मंत्रालय  की  प्रो  से  एक  कमेटी  बिठाई  जो  उन  इंडस्ट्रीज़  में  वेज

 बोर्ड  के  फ़ैसलों  को  लागू  टेम्पोरेरी  मज़दूरों  को  पमनिंट  करने  श्र  अन्य  आवश्यक

 बातों  के  सम्बन्ध  में  जांच  ताकि  मज़दुरों  के  साथ  होने  वाली  ज्यादतियां  झर  wa  सब

 रोशनी  में  ग्राह्य परौ  उन  लोगों  को  कुछ  राहत  मिल  सके  ।  मेँ  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 जैसे  जैसे  पब्लिक सैक्टर  उस  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  की  ताददाद
 भी

 बढ़ेगी  |

 इस  fat  वहां  पर  इंडस्ट्रियल  पीस  कायम  रखने  के  लिये  ah  भ्र पनी  पंच-वर्षीय  योजनाओं  को

 ठीक  तरह  से  चलाने  के  लिये  यह  लाजिमी हैं  कि  पब्लिक सैक्टर  के  मज़दूरों  को
 न्याय  मिले

 |

 यदि  ऐसा  नहीं  होता  are  वहां  हड़ताल  शादी  को  नौबत  जाती  तो  इस  का  परिणाम  यह  होगा  कि

 उत्पादन  को  क्षति  पहुंचेगी  ।  मैं  श्रम  मंत्रालय से  अनुरोध  करूंगा
 कि

 पब्लिक  सैक्टर
 की

 तरफ
 उस  का

 श्यान  जाना  चाहिए  ।
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 हम  महसूस  करते  हैं  कौर  देख  रहे  हैं  कि  कई  aes  में  लेबर  की  हालत  ठीक  नहीं  हैदर  श्रम

 मंत्रालय  की  कोशिश  के  उस  की  तरफ़  से  ध्यान  दिये  जाने  के  बावजूद  उन  लोगों  को  ,  वह

 न्याय  नहीं  मिल  रहा  जो  कि  उन  को  मिलना  कोल  माइकल के  मजदूरों  की  अराज

 भी  इतनी  अबतर  है  कि  कोई  fora  नहीं  है  हालांकि  उस  में  कुड  तरक्की  ज़रूर  हुई  ।

 झरिया  a  धनबाद  में  कंट्रैक्ट  लेबर  के  द्वारा  कं ट्रे कटर  काम  करते  वहां  स्थिति  यह  है  कि

 कं ट्रै कटर  राधा  पैसा  स्वयं  ले  लेते  हैं  और  fas  प्राधा  पैसा  मज़दूर  को  सिलता  है  ।  जब  रिजनल

 सि लिये शन  airfare  ate  श्रम  विभाग  के  लोगों  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया  जाता  तो  वे  कहते

 हैं  कि  इस  स्थिति  में  हम  असहाय  हैं  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कोल  mer  में  कंट्रैक्ट

 लेबर  की  भझ्रवस्था  की  कौर  श्रम  मंत्रालय  का  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  उन  के  साथ  बड़ा  अन्याय  शौर

 जुल्म  हो  रहा  है  प्रौढ़  उस  में  कोई
 कमी  नहीं हो  रही है

 ।

 राज  जो  चार  सेटों  की  फ़ैक्ट्रियों में  वेज  बों  बने  इस  से  तमाम  हिन्दुस्तान  के  उन  मज़दूरों

 की  स्थिति  में  कोई  विशेष  gare  नहीं  हुजरा  जिन  पर  कि  वेज  बोर्ड  के  फ़ैसले  लागू  नहीं  होते

 आज  मंहगाई  बढ़  रही  कास्ट  आफ़  लिविंग  इंडेक्स  बढ़  रहा  है  कौर  रीयल  वाजिब  दिनों-दिन  गिर  रहे

 हैं  ।  श्रम  मंत्रालय  के  सामने  ऐसा  a fscater  अना  चाहिए  कि  हिंदुस्तान  के  उन  मज़दूरों  के

 सम्बन्ध  जो  कि  वेज  बोर्ड  के  तहत  नहीं  आते  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  कि  वर्तमान

 स्थिति  में  उन  की  मज़दूरी  में  बढ़ोतरी  हो  ate  उन  की  हालत  सुधरे  |

 मेरे  श्री  काशीनाथ  ने  इस  प्रदान  उठाया  ट्रेड  यूनियन  की  जो  रजिस्ट्रेशन

 होती  जा  रही  उस  को  चैक  करना  चाहिए  ।  हम  लोगों  को  इस  में  कोई  एतराज़

 नहीं  हो  सकता  लेकिन  यद  किसी  फ़ैक्ट्री  में  ट्रेड  यूनियन  तक  तरह  से  काम  न  करती  हो  वहां

 के  मज़दुरों  को  न्याय  न  मिलता  हो  शर  इस  के  बावजूद  किसी  दुसरी  यूनियन  को  बनने  का  मौका  न

 तो  इस  का  परिणाम  ag  होगा  कि  हिन्दुस्तान  की  ट्रेड  यूनियन  मूवमेंट  लकवे  की  स्थिति  में

 हो  उस  की  स्थिति  एक  मूक  दशक  की  सी  हो  जायेंगी  कौर  मज़दूरों  का  न्याय  मिट  नहीं

 सकेंगी  |  हमें ऐसी  व्यवस्था  करनी  च।हिए  कि  जो  यूनियन  मज़बूत  उस  को  रेकगनीशन  मिले

 श्योर  उस  की  जांच  करने का  तरीका  यह  हों  कि  बैलट  के  द्वारा  फ़ैसला  करा  लिया  जाये  कि  कौन सी

 यूनियन  रिप्रेजेंटेटिव  है  पौर  कौन  सी  रिप्रेजेंटेटिव  नहीं  है  ।  लेकिन  यदि  ट्रेड  यूनियन  के  रजिस्ट्रेशन

 में  रुकावट  डाली  जाने  उस  को  चैक  किया  जाने  तो  ट्रेड  यूनियन  मूवमेंट  में  कुछ  लोगों  के

 वैस्टिड  इन्ट्रस्ट्स  हो  जायेंगे  ौर  उस  में  एक  प्रकार  का  स्टंग्नेशान हो  जायगा  ।  यह  ठीक  है  कि  परस्पर

 प्रतिस्पर्धा  के  कारण  कुछ  दिक्कतें  होती  लेकिन  उन  के  बावजूद  हम  अपत  देश  की  ट्रेड  यूनियन

 मूवमेंट  को  एक  ear  की  हालत  में  डालने के  लिये  नहीं  हैं  ।  में  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  कौन  रिप्रेजेंटेटिव  यूनियन  किस  के  साथ  aries  बात-चीत  साल  दो  साल  में  बैलट

 के  द्वारा  इस  बात  का  निश्चय  हो  जाया  करे-इस  बात  का  फ़ैसला  हो  जाया  कि  कौन  सी  रेकगनाइज्ड

 यूनियन  इस  में  किसी  को  एतराज़  नहीं  होगा  ।  ऐसा  करने  से  जेनिन  ट्रेड  यूनियन  का  ग्रोवर

 होगा  ।
 में  फिर  कहना  चाहता  हूं

 कि
 इस  सम्बन्ध  में  रजिस्ट्रेशन  रोकना  मुनासिब  नहीं  होगा  कौर

 बैलट  के  द्वारा  इस  का  फ़ैसला  होना  चाहिए  ।

 रेफ
 के  मामले  में  राज

 जो
 स्थिति  उस  के  कारण  कई  जगहों  पर  मज़दुरों  को  दिक्कत

 का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  कनसिलियेशन  के  बाद  कम्पलसरी  एड्जुडिकेशन  के  समय

 यह  थी  कि  मज़दूर  पर
 जब  चोट  पड़ती  या  उस  के  साथ  अन्याय  होता  तो  कम्पलसरी
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 एडजुडिकेदान  होंने  के  बाद  कम  से  कम  उस  को  इस  बात  का  संतोष  होता  था  कि  उस  के  पक्ष  में  या

 विपक्ष  में  फ़ैसला  हो  गया  ।  at  tate  at  हालत  यह  है  कि  करीब  करीब  साठ  फ़ीसदी  रेफरेंस

 नहीं  होती  हैं  ate  fas  ४०,  ४५  फ़ीसदी  रेफ़रेंसिज़  हो  पा  रही  हैं  ।  जो  रेफरेंस  होती भी  उन

 में  भी  श्रम  मंत्रालय  ने  एक  तरह  का  रिश्ता  सरकारी  पार्टी  की  यूनियनों  से  बना  रखा  जिस  का

 परिणाम  यह  है
 कि

 दुसरी  यूनियन  की  रेफरेंस  तो  रुक  जाती  हैं  कौर  सरकारीਂ  पार्टी  की  यूनियनों

 at  अधिक  रेफ़रेंसिज़ हो  पाती  हैं
 ।

 कनसिलियेशन  ate  कनसिलियेशन  के  बाद  कम्पलसरी  ws

 जुडिकेशन का  सिद्धान्त  चालू  करने  के  लिये

 श्री  नन्दा  :  कहां  का  जिक्र  फर  रहे

 थी  प्र०  नी ०
 उत्तर  प्रदेश

 ।
 उत्तर  प्रदेश  की  स्थिति  wae  कि

 के  लिये  कितने  ही  केसिज  होते  लेकिन  नहीं  होती  हैं  इंडिविड्श्नल कैंसिल  की  बात  तो  छोड़

 जो  केस  जेनरल  डीयरनैस  एलाउंस  कौर  दूसरे
 सवालों  के  बारे

 में  होते  उन

 की  भी  tate  नहीं  हो  पातीਂ  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  बात  देखनी  ज़रूरी  है  कि  चाहे  कोई  भी

 यूनियन  किसी  भी  फ़ैक्ट्री  में  काम  करती  यदि  वह  मज़दुरों  की  नुमायंदगी  क  रती  तो  मजदूरों

 को  न्याय  मिलना  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  सरकारी  पार्टी  की  यूनियन  की  रैफ़रैंस  तो

 हो  जाये  ate  दूसरी  यूनियनों  की  रेफरेंस  न  हो  सके  ।

 थी  काशीनाथ  पांडे
 :

 ag  बात  बिलकूल  गलत  ear  वहां  पर  हो  चुकी

 हमारा  ख्याल
 है

 कि  कौर  पार्टीज़
 के

 ज्यादा
 केसिस  रेफर  हुए  हैं  बनिस्बत  भाई  एन०  टी०  सी०

 के
 थे  यू०पी ०  गवर्नमेंट के  पास  जो  फैक्ट्स  हैं  उनसे  पता  चलता  है

 |

 थी  +- | ०  ना०  सिंह
 :  To  पी०  गवर्नमेंट  के  पास  जो  सभी  को  मालूम  हैं  प्रौढ़  वे  गज़

 दिखाई  देते  हैं
 पौ

 साथ  ही  साथ  जो
 प्रौढ़ों

 पर  बीतती  रहती  है  वह
 भी  सभी  को

 रोज़  दिखाई  देती

 रहती है  ।  इस  बात  को  काशीनाथ  पाण्डे  जी  तरह  से  जानते  हैं  प्रौर  हम  भी  लग  तरह  से  जानते

 हैं  ।

 श्री  राम  fag  भाई  वर्मा  )  :  सरकारी  पार्टी  की  यूनियन  कहीं  दिखाई  नहीं  देती  हैं  ।

 श्री  प्र०  ato  सिंह  :
 दिखाई  नहीं  पड़ती  दिखाई  पड़ती  है  ।  चूंकि  वह  श्रापकी  पाकेट

 में
 है  इसलिये  आपको  दिखाई  नहीं  पड़ती  है  ।

 तो  मैं  कह  रहा  कि  पहले  कंसिलियेशन  हो  अर  उसके  बाद  कमपलसरी  एड्जुडिकेशन

 के  सिद्धान्त  को  यदि  लागू  किया  जाए  तो  किसी  को  भी  किसी  तरह  की  शिकायत  करने  का
 मौका

 मिलेगा  ।  श्राज  जो  स्थिति  है  उसमें  लोगों  को  शिकायत  है  ।  इस  सदन  के  अन्दर  भी  लोगों  को  शिकायत

 करने  का  मौका  मिल  जाता  है  ।  नगर  शिकायत  करने  की  गुंजाइश  नहीं  होती  तो  किसी  को  भी  शिकायत

 करने  की  ग्रा वश्य कता  ही  महसूस  न  होती  ।  पालिमेंटरी-डेमोक्रेसी  के  ग्रन्थ  इस  बात  को  समझ
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 लिया  जाना  चाहिये कि  ट्रेड  मूवमेंट  में  कहां  कहां  क्या  हो  रहा  है
 ।

 हमारे  रामसिंह भाई  वर्मा

 साहब तो  पुराने  ट्रेड  यूनियनिस्ट  इसलिए वह
 बात

 को  अच्छी  तरह  से  जानते में

 सभी  बातों  को  कहना  नहीं  चाहता  क्योंकि  इस  समय  कहने  का  वकत  नहीं  है  कौर
 न

 ही
 समय  है  |

 पी०  टी०  शाई०  के  जो  एम्प्लाईज उनके  समान  में  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  नेशनल

 ट्रिब्यूनल  जो  बेठा  था  alt  उसके  बाद  जो  उसने  vars  उसके  इम्प्लेमेंटेशन  के  सिलसिले  में

 सुप्रीमकोर्ट  में  जाने  की  बात  राज  मैसेज मेंट
 की  तरफ  से  की  जा  रही  है  ।

 मैं  श्रम  मन्त्रालय  से  भ्रनुरोध

 करना  चाहता  हुं  कि  सरकारी  प्रभाव  को  इस्तेमाल  करके  इस  बात  की  को  शीश  की  जानी  चाहिये

 कि  जो  नेशतल-ट्रीब्यूनल  के  फैसले  हों  या  वेज  बोडर्स  के  फैसले  उनको  लागू  करवाया  जाए  ।

 पार टाइट  कासीस  जो  होती  रहती  हैं  अर  जो  लोग  मिलते  रहते  उनमें  भी  इनको  मान्यता  दिलाई

 जानी  चाहिये  |  इसके  साथ  ही  साथ  दबाव  भी  सरकार  की  तरफ  से  डाला  जाना  चाहिये  ।  कभी  कभी

 ऐसा  भी  होता  है  कि  जनतन्त्र  के  अन्दर  दबाव  डालना  मुश्किल  हो  जाता  है  लेकिन  जहां  पर  न्याय  की

 रक्षा  की  खातिर  दबाव  डालना  जरूरी  वहा  दबाव  भी  डाला  जाना  चाहि  '
 ।  हम  देखते  |  कि  बहुत

 से  फैसले  इसलिए  लाग  नहीं  हो  पाते  हैं  कि  जिस  प्रकार  का  श्रम  मन्त्रालय  की  तरफ  से  प्रभाव  डाला

 जाना  चाहिये  या  दबाव  डाला  जाना  उस  प्रकार  का  प्रभाव  या  दबाव  नहीं  डाला  जाता है  ।

 इसलिये  में  भ्रनुरोध  करना  चाहता हूं  कि  पी०  टो०  argo  के  एम्प्लाईज  के  सम्बन्ध  में  गवर्नमेंट

 इस  बात  को  देखे  कि  वे  ai  हों  आर  सरकार  नैशनल  ट्रीब् यू तल  के  फैसलों  को  जल्दी  से  जल्दी  अमल  में

 लायें  ।

 पिछले  तीस  मास  से  डाक  के  जो  मजदूर  उनकी  भत्ता  रोक  न्यूनतम  मजदूरी  के

 सिले  में  कलकत्ता  कुछ  कटौतियां  चल  रही  हैं  ।  मं  चाहता  हुं  कि  श्रम  मन्त्रालय  इस  बात  की  व्यवस्था

 करे  कि  वे  कटौतियां  बन्द  हों  कौर  वहां  के  मजदूरों  की  जो  मांगें  बहुत  दिनों  से  चली  श्र  रही  श्रौर वे

 लोग  परेशानी  में  पड़े  हुए  उनके  सम्बन्ध  में  उचित  फैसला  हो  कौर  उनका  निपटारा  हो  |

 कलकत्ता  में  चीरमीन  झ्र  पेंटिंग  के  मजदूरों  की  हड़ताल  Yo  दिनों  से  चली  द्र  रही  थी  ।  बम्बई

 में  जो  उनके  कितनों  के  सिलसिले  में  नियम  कौर  कानून  उनको  कम  से  कम  कलकत्ता  में  लागू  कराने

 का  प्रयत्न  हमारे  श्रम  मन्त्रालय  की  तरफ  से  श्रव्य  होना  चाहिये  |

 अराज  जो  देश  की  स्थिति  उसको  देखते  हुए  तथा  साथ  ही  साथ  वर्षीय  योजनाकारों  को

 देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  एम्प्लायर  ग्रोवर  म्प्लाईज़  के  रिलेशन्ज़  ग्रुप  हों  अ्रौर  एक  ऐसा  रास्ता

 निकाला  जाना  चाहिये  कि  जिस  से  मजदूरों  को  हड़ताल  करने  का  मौका  ही  न  मिले  ।  जब  कभी  भी

 हड़ताल  पर  जाने  का  सला  लेना  होता  है  तो  उससे  मन  दुख ता  है  कौर  दुखता  इसलिए  है  कि  उत्पादन

 में  घटोतरी  होती है  ।  लेकिन  जब  न्याय  नहीं  मिल  पाता  है  तो  लाजिमी  तौर  पर  हड़ताल  पर  जाने  का

 फैसला  मजदूरों  को  करना  पड़ता  है  ।  जहां  पर  भीਂ  हड़ताल  की  बात  वहां  पर  केन्द्रीय  श्रम  मन्त्रालय

 को  झर  उसके  साथ  ही  साथ  स्टेट्स  हैं  में  जो  श्रम  मन्त्रालय  उनको  इस  बात  का  प्रयत्न  करना

 कि  हड़तालें  न  होंने  पायें  कौर  जो  शिकायतें  वे  दूर  हो  जायें  ।

 हमारे  मिर्जापुर  में
 से-टन  मिल

 में
 गर  कानूनी  तौर  पर  ल।क  आउट  चल  रहा  है  ।  यह

 डिफेंस  फोतिस  को  कम्बल  इत्यादि  भी  सप्लाई करती  है  ।  इस  मिल  के  सम्बन्ध  में  कई  बार  शिकायत

 की  गई  हैं  alt  डिफेंस  मिनिस्ट्री  से  भी  लोगों  ने  बातचीत  की  है  ।  वहां  पर  गेर-कानूनी  तौर  पर
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 लाक  आउट चल  रहा  है  ।  स्ट्राइक  कौर  लाक  आउट  को  इलीगल  करार  दिया  जाना  चाहिये  भ्र ौर

 कानूनी  तोर  पर  वह  लाक  आउट  इलीगल है  भी  लेकिन  इतना  होने  पर  भी  श्रम  मन्त्रालय  की  तरफ  से

 तथा  उसके  अधिकारियों  की  तरफ  से  जो  कार्य  होना  चाहिये  था  वह  नहीं  हो  पाया  एक  महीना

 हो
 गया

 इस  इलीगल
 लाक  आउट

 को  हुए  ।  इसलिये  मेँ  मन्त्री
 जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 वह  भ्र  प्रान्तों  में  जो  श्रम  मन्त्री हैं  वे
 देखे  कि  मालिकों  ae  मजदूरों  के  अन्दर  अच्छा  रिता

 कायम  हो  तथा  जो  कार्य  वे  करते  हैं  उसमें  थोड़ी  थोड़ी  मुस्तैदी  श्रानी  चाहिये  wie  जब

 कभी  भो  मजदूरों  के  खिलाफ  कोई  कार्य  होने  की  बात  उसको  न  होने  दिया  जाए  |

 श्री  रामसिंह  भाई  सभापति  श्रम  मन्त्रालय  के  ऊपर  जब  चर्चा  हो  रही  तो  उसमें

 मैं  भी  अपना  हिस्सा  war  करना  चाहता हुं  ।  जहां  तक  श्रम  विभाग  का  समान  या  मजदूरों  का

 सम्बन्ध
 _

 देश  की  अधिक  स्थिति  से  ज्यादा  सम्बन्धित  हैं  कौर  राज  ३१  मान  १९६१  समाप्त  हो

 जाने  पर  जब  बजट  पर  चर्चा  हो  रही  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  हम  देखें  कि  पिछले  साल  में  तथा

 पिछली  जो  दो  योजनाय  समाप्त  हो  चुकी  हैं,उनके  दौरान  में  क्या  कुछ  हुसना  है  ।  राज  हमें  पिछले  वर्ष  के

 एकाउण्ट  को  तथा  उसके  वैलेंस  शीट  को  सामने  रखना  है  अर  उसको  सामने  रख  कर  ही  हम  इस  विषय

 पर  शभ्रच्छी  तरह  से  विचार  कर  सकते  हैं  ।  तीसरी  यो  जना  की  शुरुआत  हो  रही  है  कौर  दो  योजनायें

 समाप्त  हो  चुकी हैं
 ।  इसलिये  लेबर  के  बारे  में  जब  हम  चर्चा  करें  तो  अपराधिक  दृष्टिकोण  को  भी  हमें

 अपने  सामने  रखना  चाहिये  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  जना  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रमिकों  से

 शासन  चाहता  जनता  क्या  चाहती  इण्डस्ट्री  क्या  चाहती  इसको  हमें  देखना  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  मजदूरों  को  भी  यह  कहने  का  हक  हासिल  है  कि  वे  शासन  जनता  से  तथा

 इण्डस्ट्री  से  क्या  चाहते  हैं  ।  पिछले  दस  वर्षों  के  एकाउण्ट  कौर  साथ  ही  साथ  पिछले  वर्ष  के  एकाउंट

 के  बैलेंस  शीट  को  जब  हम  सामने  रखते  हैं  तो  हमें  लगता  है  कौर  में  समझता हुं  कि  गवर्नमेंट  को  भी  यह

 लगना  चाहिये  देश  को  भी  लगना  कि  श्रमिकों  ने  एक  शानदार  हिस्सा  सदा  किया  है  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  डिसिप्लिन  बढ़ाने  प्रोडक्टिविटी  बढ़ाने  प्रोडक्शन  बढ़ाने  देश  की  इनकम

 बढ़ाने  सभी  feral  में  में समझता हुं  कि  जो  पार्ट  मजदूरों ने  प्ले  किया
 उस

 पर  हमारे  श्रम  मन्त्री

 जी  को  पूरा  सन्तोष  होना  चाहिये  और  इसमें  कोई  शंका  की  गुंजाइश  नहीं  रहनी  चाहिये  ।

 अगर  हम  फिगर  को  देखें  शौर  इन  यारी  बातों  को  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  पिछले  दस  बरसों

 में ३११
 मार्च  PERQ  तक  ७०  परसेंट  के  करीब  हमा  रा  प्रोडक्शन  बढ़ा  है  ।  देश  की  राष्ट्रीय  राय  भी

 इन  पिछले  दस  बरसों  में  लग  भग  ४०  परसेंट  बढ़ी  होगी  ।  हम  टेक्सेशन  को  उत्पादन  के  ऊपर

 सरकार  ने  जो  टैक्सेशन  लगाया  एक्साइज  ड्यूटी  लगाई  हैवेल  टैक्स  लगाया  तो  हमें  पता  चलेगा

 कि
 उससे  टेक्स

 की  इनकम  इन  पिछले  १०बरसों में  ७००  करोड़ से  बढ़  कर  १३००  करोड़ तक  पहुंच

 गई  है  यानी  डबल  के  करीब  तक  टक् से रान  की  रकम  कब  पहुंच  गई  है  ।  जितना  ज्यादा  उत्पादन  हुकमो  ड

 उतना  ही  अधिक  रुपया  हमको  एक्साइज  ड्यू डी
 से  प्राप्त  हुआ  जितना  ज्यादा  व्यापार  हुआ

 बेचान  झरा  उतना  ही  ज्यादा  हम  को  सेल्ज  टस  बग  रह  से  पेसा  मिला  है  ।  हम  देश  की  हालत

 को  देखें  तो  हमको  पता  चलेगा  कि  श्रमिकों  ने  उसको  सुधारने  में  शानदार  हिस्सा  सदा  किया  इसमें

 सन्देह  को  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 अरब  हमें  देखना  है  कि  श्रमिकों  को  क्या  मिला  है  ।  जब  हम  देव की  बढ़ती  हुई  जन  संख्या

 को  देखते  हूँ
 तो

 पाते  हैं  कि  १९४५१  से  लेकर  १९६१  तक  लगभग २२  परसेंट के  करीब  हमारी  जनसंख्या
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 बढ़ी
 है  ।  लेकिन  देश  के  भ्रमर  जो  एम्प्लॉयमेंट  चाहे हे  जितना  हमारा  औद्योगिक  विकास

 ह  उत  परिमाण  में  नहीं  बढ़ा  है  जिस  परिमाण  में  कि  जनसंख्या  बढ़ी  है  ।  उत्पादन  बढ़ा

 वहू वि टी  बड़ो है  प्राफिट  बढ़ा  ले  किन  उसके  परिमाण  में  देश  के  शभ्रन्दर  जो  रोजगार  के  अवसर  सुलभ

 होने  चाहिये  थे  बे  सुलभ  नहीं  हुए  हैं  ।  पढ़े  लिखे  लोगों  का  तो  बहुत  ही  बुरा  हाल  उनको  एम्प्लाय

 मेंट  नहीं  मिल  रहा है  ।  यही  एक  समस्या  जो  है  यह  छोटी  समस्या  नहीं  बहुत  जबरदस्त  समस्या  हज़ारों

 आवश्यकता इस  बात  की  है  कि  श्रम  विभाग  इसकी  कौर  ध्यान  दे  ।  दूसरो  तरफ  भाव  बढ़ते  से  कास्ट

 arn  लिविंग  esr  फ़ितना  बढ़ा है  ।  गत  १०  वर्षों में  लगभग  २५  परसेन्ट ब्ढ  गया  है  ।  कहते का

 मतलब  यह  है  कि  देश  की  एका नमी  के  साथ  जब  यह  विचार  करते  हैं  तो  हमारी  नशनल  इनकम  Yo

 प्रतिशत  बढ़ी है  ।  पिछले  दस  वर्षों  में  उसमें  से  श्रमिकों  को  कितना  हिस्सा  मिला  ?
 कहा  गया  है  कि

 इसको  जांच  की  जायेगी  ।  ठीक  जांच की  बहुत  west बात  लेकिन

 जितना  नहीं  मिला  है  उतना  क्या  वहां  से  मिलेगा  ?
 हमारे  सामने  यह  एक  बहुत  जबंदेस्त  सवाल  है  ।

 फिर  भी  कटना  पड़ेगा  कि  पिछले  दस  वर्षों में  alk
 पिछने

 वर्ष  में  श्रम  विभाग  ने  श्रमिकों  के  fea  में  एक

 बहुत  शानदार  हिस्सा  ह  किया  है  में  मानता हूं  कि  जितनी  क्लीनर  कट
 पालिसी

 लेबर  की

 रही  उसी  का  यह  परिणाम  है  कि  श्रमिक  अपना  पुरा  पुरा  हिस्सा  war  कर  ग्रोवर  राज  के  सीनेट

 के श्रत्दर  श्रम  मन्त्री  जी  अपना  सिर  ऊंचा  करके  बेठ  सकते  हैं  कि  उनके  विभाग  ने  क्रिया  सुन्दर  काम

 किया  है  ।  इसी  वर्ष  के  wear कई  बिल  प्राय  गौर  उन
 में  से  दो  या  तीन  पास  भी  हुए  ।  कौर एक

 निजी  जे  निफिट  बिल  हमारे  विचाराधीन है  ।  तो  पिछले  वर्ष  में  भी  जो  काम  हमने  किया  नवम  विभाग

 ने  किया  इसके  लि  मं  श्रम  विभाग  को  मुबारकवाद  देता  हूं  ।

 दूसरी  तरफ  म  एक  निवेदन  भी  करना  चाहता  g  कि  श्रम  विभाग  की  तरफ  से  जो  योजना

 दारू  की
 गई

 ate  जित  पर  कमल  कराया  जा  रहा  उन  के  ऊपर  प्रैक्टिकल  तौर
 से

 अनुभव

 के  झा घार  पर  विचार  करके  उनमें  परिवर्तन  करने  की  जरूरत  है  वर्क्स  एजुकेशन  की  इतनी

 दार  स्कीम  लागू की
 रोक  उस  स्कीम  का  मुझे  बहुत  चादर  करमें  मानता हूं

 कि  अगर  ट्रेड

 यूनियनों  का  सहयोग  उसमें  मिले  तो  बड़ा  काम  हो  सकता  है  ।  ।  मेरा  ऐसा  मानना है  कि  जब  हम

 लेबर  की  बात  करते  हैं  तो  सारी  जिम्मेदारी  गवर्नमेंट  को  सौंप  देते  हैं  ।  meta  ak  ares  लागाने

 के  लिए  ऐसा  होता  मैं  मानता हूं
 कि  सब

 से  ज्यादा  जिम्मेदारी  ट्रेड  यूनियन  की  है
 कि

 झगर  कोई
 कानून  या  कोई  भी  योजना  श्रमिकों  के  लिये  बनाई  जाती  है  तो  उसका  फायदा  तरह  से

 उसको  मिल  सके  ।  यह  देखने  का  काम  गवर्नमेंट  का  नहीं  बल्कि  ट्रेड  यूनिवर्स  का  है  ।  ट्रेड  यूनियनें

 जितनी  एक्टिव  जितनी  ज्यादा  दिलचस्पी  वे  उतने ही  ज्यादा  मजदूर  जागृत  होंगे

 उनका  लिपि  स्टैंड  बढ़ेगा  और  उनको  तमाम  योजनाओं  का  फायदा  मिलेगा  ।  लेकिन  वकर्स

 एजुकेशन  के
 बारे  में

 कम  से  कम
 मैँ

 भ्र पने  क्षेत्र  के
 सम्बन्ध  में  कहू  सकता  मुझे  बहुत  सन्तोष  है

 aha  एजुकेशन  के  बाद  जो  श्रमिक  निकल  कर  mit  हैं  वे  जिस  उद्योग  में  जाते  उनका  रिजल्ट

 भी  मेंने  मंगाया  कि  वे  पहले  जितना  काम  करते  थे  तीन  महीने  की  टरनिप  लेने  के  बाद  अगर  वे

 उसी
 जगह  पर  फिर  काम  करने  गये  तो  पहले  श्र  अरब  में  कोई  फक  दिखाई  देता  है  या

 हमारे
 पास  जो

 रिपोर्टे
 स

 arg  हैं  वे  बहुत  ही  सन्तोषजनक  हैं  ।  मेँ  मानता
 हूं  किधर  स्टेट  के

 wae

 जहां  भी  यह  योजना  लागू हुई  वहां  पर  ट्रेनिंग  लेने  के  बाद  वर्क्स  इंडस्ट्री  में  काम  करते

 उनमें  पहले प्रौढ़
 कर्ब

 में  बहुत
 wh  है  ।  लेकिन  केवल  तीन  स

 art
 की  ट्रेनिंग से

 काम  नहीं  चल
 सकता

 इस  ट्रेनिंग  पीरियड  को  ate  बढ़ाना  होगा  |

 प्रभी  रेजिडेंशियल  स्कीम  इन्दौर  में  शुरू  की  गई  मैं  मानता  हूं  कि

 यह  रेजिडेंशियल  स्कीम  श्रमिकों  के  लिये  बड़ी  उपयोगी  वह  उनके  बहुत

 ज्यादा  लाभदायक  होती  है  |  वहू  इस  लाभदायक  होती  कि  जगह  जगह

 से  श्रमिक  एक  जगह  पर  AT  कर  वे  दीगर  दीगर  पार्थियों के  होते  कोई
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 कम्यूनिस्ट  पार्टी  से  सम्बन्धित  होता  है  कोई  हिन्द  मजदूर  सभा  से  सम्बन्धित  होता  कोई

 दूसरी  यूनियन  से  सम्बन्धित  होता है
 ।  कोई  ई ०  एन०  टी०  यू०  सी०  से  सम्बन्धित  होता  जो

 इंडस्ट्री  में  काम  करते  हैं  उन्हें  वहां  ट्रेनिंग  दी  जाती  है  साथ  साथ  साथ  साथ  साथ  साथ

 खाना  साथ  साथ  काम  करना  ।  इससे  श्रमिकों  के  इन्दर  एक  बड़ा  भारी  भाईचारा  पैदा  होता
 प्रेम  पैदा  होता  कौर  इस  तरह  से  ट्रेड  यूनियनों  को  विचारों  के  mara  प्रदान  का  मौका  मिलता

 यह  चीज  मजदूर  संगठन
 को

 मजबूत  बनाती  है
 ।

 हम  लोग  पार्लियामेंट  में  श्राकर बैठते  zak
 राजनीति  के  पधार  पर  बात  करते  हैं  अ्रौर  मजदूरों  की  दशा  जिनका  हम  प्रतिनिधित्व  करते

 जाते  हैं  ।  यहां  पर  राजनीति  की  बातें  होती  हैं  कि  किसको  ज्यादा  से  ज्यादा  बुरा  कहा
 जा  सके  ।  किस  पार्टी  को  अधिक  से  अधिक  कोसा  जा  सके  ।  यह  दृष्टिकोण
 ज्यादा  होता  बनिस्बत  इसके  fe  मजदूरों  की  क्या  आवश्यकता  हम  इस
 बात  को  सामने  नहीं  रखते  जिससे  कि  श्रमिकों  का  लिंग  ऊंचा  उठे  श्र  हमारे

 देश  की  राष्ट्रीय  राय  बढ़े  ।  इसलिये  ass  एजुकेशन  की  जो  रेजिडेंशियल  योजना  है  उसका  मैं

 स्वागत  करता  हूं
 ।

 लेकिन  उसमें  भी  डिफंक्ट
 जो

 लोग  जाकर  रहते  हैं  उन  से  खाने  का  खां  १८

 छह  लिया
 जाता  हैऔर  २२  रु०  गवर्नमेंट से  मिलता  है  ।  में  मानता हूं  कि  यह  सभी  ठीक  तरह

 से  नहीं है  ।  उसका  पुरा  खं  जो  वह  गवर्नमेंट  को  उठाना  चाहिये  ।  बाप जो  शिक्षा  देते  हैं

 इसलिये  देते  है ंकि  वे  लोग  वहां  से  जाकर  वैसे  की  ट्रेड  यूनिवर्स  को  सही  दिया  में

 विधि  बढ़ा ',  प्रोडक्शन  बढ़ायें  a  बेकारी  कम  करें  ।  वे  भ्र पने  बाल  बच्चों  को  छोड़  कर

 उनके  ऊपर  उनको  ्  करना  ही  उसके  ऊपर  उनको ट्रेनिंग  के  समय  का  खाने

 पीने  का  भी  aa  उठाने  के  लिये  कहा  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हुं  कि  वर्क्स

 केशन  की  रेजिडेंशियल  योजना  का  खाने  का  सारा  ज  ः  मेंट  को  उठाना  चाहिये  |

 इसके  साथ  साथ  जो  मेरा  दूसरा  निवेदन  है  वह  ज्वाइट  मेनेजमेंट  कौ  सिलों  के  बारे  में  है  ।

 उद्योगों  के  अन्दर  अपने  मेनेजमेंट  में  मजदूरों  की  भागीदारी  का  विचार  किया  ak  कहीं

 wal  इस  बात  को  आपने  लागू  भी  किया  ।  तृदलीय  सम्मेलन  ने  निश्चय  किया  किः  कितनी  इंडस्ट्रीज

 में  लागू  होना  चाहिये  ।  शापने  पहले  ५०  यूनिटों को  चुन  लेकिन यह  बात  बहुत  पुरानी हो

 तीन  चार  साल  हो  फिर  भी  ५०  यूनिटों  में
 हम  इस  पीरियड  में  इसको  लागू  नहीं  कर

 पाये  |  गव  मेंट  के  कारखानों पब्लिक  सेक्टर  में  भी  यह  नहीं  हो  पाया  ।  उसी  तरह  से  प्राइवेट

 सेक्टर में  नहीं  हो  रहा ह  ।  यानी  इस  मामले  में  हमको  जो  तेजी  करनी  चाहिए  वह  नहीं

 क्यों  नदीं  हो  पा  रही  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  अता  ।  मेरे  साथी  बहुत  बड़ी  बड़ी

 बातें  करते  लेकिन  एक  मजदूर  मालिक  के  साथ  कारखाने  के  बराबरी  पर  कौर  कारखाने

 के  मैनेजमेंट  को  सही  दिशा  में  कैसे  इस  बात  के  लिये  ट्रेड  थूनियन्स  अपना  कितना  हिस्सा

 सदा  कर  रही  हैं  कौर
 गव

 मेंट  हम
 को  इस  मामले  में  कितना  प्रोत्साहन देती  है

 ।
 मैँ  प्रपने  यहां

 की

 बात  कहता  हुं
 ।

 हमारे  यहां  गवर्नमेंट  ने  एक  यूनिट  में  लागू  करने
 का

 तय  किया  जब  उसने

 देश में  ५०  यूनिट  में  लागू  करने  को  ठहराया  था  उस  समय
 केवल  एक  यूनिट  इन्दौर के

 जिसके

 अन्दर  मजदूर  मैनेजमेंट  में  भागीदार  होंगे  ।  लेकिन  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने
 में

 नेजमेंट

 को  स्वयं  लेबर  मिनिस्टर  साहब के  सामने  डिक्लेयर  कराया  एक  आर  तो  हमारा

 करोड़ों का  फायदा  FAT,  प्रौढ़  एक  पोर  एक  एसा
 कारखाना

 था  जो  लगभग  दस  या  बारह  सालों  से

 नुकसान  करता  जा  रहा  पिछले  साल  तो  ऐसा  हुमा  कि  तीन  तीन  महीनों  का  वेतन

 मजदूरों  को  नहीं  दिया  गया  ।  गवर्नमेंट  की  लगभग  २०,०००  रु०  की  प्राविडेंट  फंड  की  रकम

 उसने  जमा  नहीं  कराई  ।
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 me  सारी  की  सारी  चीजें  उस  कारखाने  में  हो  रही  इस  कारखाने
 को

 चलाने  की  प्रॉब्लम

 पैदा हो  गई  ।  कारखानेदार का  जहां  तक  सवाल  वह  तो  उस  की  टूटी  फूटी  बिल्डिंग  को  ही  बेच

 कर  जितनी रकम  हो  सकेगी वसूल  कर
 लेकिन

 जो  ३०००  मजदूर  बेकार  होंगे
 उनका  क्या

 होगा  ?  गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया  अर  हमारे  इंडस्ट्रीज  डिपो  मेंट  ने
 काफी  रियायत  किन्तु

 an  ष्
 आखिर  में  मालिक  झ्रसकन  अन्त  में  सारा  मैनेजमेंट  बदला  श्रौर.हमारी  ज्वायेंट  हिप.) मनजमट

 कौंसिल  बनाई  |  मुझे  कहते  हुए  बडा  आनन्द  होता  है  करीब  हमने  मेनेजमेंट  बदला  तो  तीसरे  महीने
 में उस  कारखाने  ने  लगभग  ५०,०००  रु०  की  प्राफिट  उसके  बाद  २  लाख  रु०  का  प्राफिट

 किया  ।  कहने  का  मतलब  रिट्रेंचमेंट  किये  बिना  कहने  का  मतलब  यह  कि  मजदूर  एम्प्लायर्स

 साथ  बैठते  थि  इस  बात  पर  विचार  करते  हैं  कि  किस  तरह  से  इस  काम को  ०.  बढ़ाना

 चाहिए  ।  मैं  समझता हूं  कि  अगर  इस  तरह  से
 काम  करने  में  सारी  चीज  सामने  जाति हैं  तो

 मजदूरों  को  ज्ञान  होता  है  ।  इस  मामले  में  हमारे  जैसे  लीडरों  से  मजदूर बहुत  आगे  हैं  ।  लेकिन हो

 यह  रहा  है  कि  हम  लोग  उन्हें  पीछे  रखते  हैं  शौर  खुद  आगे  चलने
 की

 कोशिश  करते  हैं
 जिससे

 मजदूर  अराग  नहीं  बढ़  पाते  हैं  इसलिये  मैं  निवेदन  करना  चाहता हूं  feats  का  एजुकेशन

 होना  चाहिए  कौर  जहां  तक  ज्वाइन्ट  मैनेजमेंट  का  सवाल  है  उसके  बारे  में  जहां  स्तरों  यूनिवर्स

 हों  वहां  इस  चीज  को  प्रोत्साहन देने  की  जरूरत  है  कौर  प्रगर  जरूरत  हो  तो  श्राप  इसके  लिये

 कानून  भी  बनायें  ।

 दूसरे  बेज  बोर्ड  का  सवाल  है  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  होने  के  पहले  हमारी  यह  मांग
 थी  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  जितना  प्रोडक्शन का  crave  रखा  था  श्रमिकों  ने  उससे

 ज्यादा
 करके  दिखा  दिया  ।  इसलिये  दूसरी  योजना  शुरू  होने  पर  उनको  उसका  लाभ  मिलना  चाहिये  |

 इसके  लिए  हमने  बेज  ais  की  मांग  की  थी  ।  लेकिन  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  होने  जा  रही

 पर
 जो

 बेज
 की  सिफ़ारिशों थीं  कुछ  पर  तो  बहुत  से  कारखानों  में  कमल  नहीं

 शर
 कुछ

 जगह
 TH  ब्लड

 et  कायम  नहीं  हुए
 ।  तो

 आखिर  श्रमिक  किस  पर
 विश्वास

 वे  किस
 श्राधार पर

 पर
 चले  ।  मेँ  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  ares  डिसिप्लिन  चाहा  तो  श्रमिक  डिजिटल  a  क्रम  करते

 रहे  ।  झ्रापको  प्रोडक्शन  चाहिए  तो  वे  उस  दिशा  में  भी  अपना  हिस्सा  war  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  उन्हें

 क्या  मिल  रहा है  |  उन्हें  यह  मिल  रहा  है  कि  भाव  बढ़ने  से  कास्ट  ग्राफ  लिविंग  इंडेवस  बढ़ता  जा  रहा

 है  कौर
 जो

 उनको  मिलता  है  उसमें  से  वे  अपना  काम  नहीं  चला  पा  रहे  हैं
 ।

 सरकार  को  भावों

 पर  नियंत्रण  लगाने  की  जरूरत  है  ताकि  जो  श्रमिकों  को  मिलता  है  उसमें  वे  अपना  काम  चला  सकें  ।

 सभापति  महोदय
 :

 टाइम  लिमिट  १५  मिनट
 की

 रखी  गई  श्राप  १७ दै  च
 ् hal  नट

 ले
 चुके  हैं  ।

 क्या  श्राप  कह  सकते  हैं  कि  श्राप  कितने मिनट  ak  लेंगे  ?

 श्री  राम  fag  भाई  वर्मा
 :  में  १७  मिनट  लूंगा  ।

 सभापति  महोदय
 :

 ऐसा  नहीं  हो  सकेगा
 ।

 में  उन्हें
 ७

 मिनट  ate  दे  सकती  हुं  ।

 श्री  रामसिंह  भाई  बर्मा  :  इसी  प्रकार  से  यह  कोड  डिसिप्लिन  की  बात  है  ।  कोड  श्राफ

 डिसिप्लिन  हमने  माना  है  रोक  उसके  भ्रनुसार  चल  रहे  हैं  ।  लेकिन  मुझे  यह  जानकर  बड़ा  श्रामण्य
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 gar
 कि

 बोनस  कमीशन  के  बारे  में  मालिकों
 की

 तरफ  से  यह  कहा  गया  बोनस  कमीशन  का
 चेयरमैन  द्रमुक  आदमी  नहीं  होना  चा  हिए  मुझे  बड़ा  आश्चर्य  gar  कि  मालिकों  के  इस विरोध  के  कारण

 यह  मामला  ढिलाई  में
 भी

 पड़ा
 ।

 श्रमिक
 भी

 यह  एटीट्यूड  ले  सकते  थे  प्रो  कह  सकते  थे  कि  हम  में
 से  एक  आदमी  चेयरमैन  होना  चाहिए  ।  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन

 हैकि  ऐसी  बातों  पर  गवर्नमेंट को  कोई  घ्यान  नहीं  देना  चाहिए  कौर  गवर्नर  मेंट  ने  जो  है  उसी

 के  अनुसार  काम  करना  चाहिए  ।  जो  लोग  इसमें  सहयोग  देना  चाहते  हैं  उनसे  सहयोग  लेना  चाहिए
 ग्रोवर

 जो  सहयोग  करते  हैं  उनको  कानून  द्वारा  ठीक  करना  चाहिए  ।  सीधा  तरीका  कोड  श्राफ

 डिसिप्लिन को  मनवाने  का  यही  है  ।

 अभी  मेरे  साथी  ने  सरकारी  यूनिवर्स  के  बारे  में  कहा  ।  मै ँने  तो  कम्यूनिस्ट  कंट्रीस  के  वा

 संसार  में  किसी  देश  में  सरकारी  यूनिवर्स  की  बात  नहीं  सुनी  |  इस देश के  दर तो  इस  चीज  का

 सवाल  हीਂ  नहीं  उठता
 ।

 नगर  कोई  वास्तव  में  अध्ययन  करके  कुछ  कहे  तब  तो  सही  बात  कही  जा

 सकती  लेकिन  उनका  लक्ष्य  तो  भाई  एन०  टी ०  सी
 ०  की  तरफ  था  क्योंकि  पांडेय  जी  को

 सम्बोधित  करते  हुये  उन्होंने  कहा  था
 ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  इस  सरकार  ने  जितना

 कराई  एन०  टी
 ०  यू  ०

 सी
 ०

 को  कमजोर  किया  है  उतना  ही  फायदा  विरोधी  यूनिवर्स  को  पहुंचाया
 प्रौढ़

 प्रकार  झाप  इसका  प्रमाण  चाहते  हैं  तो  मेरे  पास  चार  जजमेंट  मौजद  हैं  उनको  मैं पेदा
 कर

 ।  ए  जजमेंट  हाईकोट  का  है  कौर  तीन  डिस्ट्रिकट  कोर्ट  हैं  शौर  चारों  के  चारों

 केंसेज  में  ago  एन०  टी०  यह  सी०  के  वैसे  पर  सरकार

 एक  माननीय  उनमें  प्राय  भी  शामिल  हैं  ।

 श्री  रामसिंह भाई  जी  में  भी  शामिल  हूं
 ।
 ्  सिवा  सब  शामिल हैं  ।  मैं  निवेदन

 करना  हूं  कि  हमारे  विरोधी  कम्यूनिस्ट  लोगों  के  निवेदन  पर  उनकी  प्रार्थना  पर  उनकी

 धमकी  के  श्राघार  पर  गवर्नमेंट  ने  ये  केसेज  हमारे  लोगों  के  ऊपर  किए  ate  चारों  केसेज  के

 भ्र दाल तों  ने  कहा  है  कि  यह  विरोधी  ट्रे  ड  यूनिवर्स  में  वापस  में  राइवलरी  के  कारण  केस  चलाए  गए  हें

 कौर  ये  बनावटी कैसे  हैं  ।  इन  चारों  केसेज  में  हमारे  विरोधी  बुरी  तरह  से  हारे  A  शभ्रापसे

 निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सम्भव  है  कि  प्यार  यह  सरकार  की  यूनियन  हो  तो  सरकार

 विरोधी  लोगों  के  कहने  पर  इस  यूनियन  के  लोगों  पर  केस  करें
 ।

 मैं
 माननीय

 श्रम  मंत्री  महोदय

 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  तो  देश  में  ट्रेड  यूनिवर्स  का  कठिन  हो  जाएगा  |

 इसलिए  array  त्रितलीय  सम्मेलन  में  या  किसी  भी  प्रकार  से  यह  विचार  करना  होगा  ।  कि  इस

 प्रकार  के  मामलों  में  क्या  कारवाई  की  जाए  किसी  कारखाने  में  किसी  का  किसी  के  साथ

 झगड़ा  त्सा  है  तो  जिसके  साथ  झगड़  ॥  है  उसका  यह  फर्ज  है  कि  पहले  मैनेजमेंट को  जाकर

 शिकायत  लेबर  आफिसर  को  जाकर  शिकायत  डिपार्टमेंट के  आफिसर से  शिकायत  करे  कि

 मुझे  फलां  भ्रामक  ने  यह  किया  है
 ।

 लेकिन  ऐसा
 न

 करके  वे  लोग  जब  फाटक  से  बाहर

 जाते  हैं  तो  शिकायत  लेकर  पुलिस  स्टेशन  जाते  हैं  कहते  हैं  कि  मुझे  फलां  फलां  आदमियों  ने  मारा

 ear  पांच  श्रादमियों  का  नाम  ले  लेते  हैं  ताकिਂ  हमले  का  केस  बन  सके  ।  पुलिस  की  रिपोर्ट

 में  भाई  एन०  टी ०  यू ०  सी०  के  लोगों  के  नाम  लिखा  देते  हैं  ।  पुलिस  उन  विरोधी  लोगों  से  डरती  है  कि

 हमारी  कहीं  आलोचना
 न

 करने  लगें  ae  इसलिए  केस  दायर  कर  देती  हैं  कौर  फिर  जब
 केसेज

 अदालत के  सामने  जाते  हें  तो  वह  ग्रामीणों  के  नाम  बतलाते  ह  कि  फलां  फला  ने  मारा  ।  कौर  ऐसा
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 भी  देखा  गया  है  कि  जो  श्रादमी  बीमा  योजना  के  श्रन्तगंत  या  दूसरी  छुट्टियों  में  ars
 दिन

 से  बाहर

 हैं  बर  काम  पर  हाजिर  नहीं  हैं  उनका  नाम  भी  ले  लिया  जाता  है
 ।  तो  में  are यह  निवेदन  करना

 चाहता हु  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  स्टेट
 गवर्नमेंट  को  डाइरेक्शन  दे  कि  मजदूरों  के  मामलों

 में  इस

 प्रकार  की  दखलन्दाजी न  करें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मान  लीजिए  कोई  ट्रेड  यूनियन  रही  है  उसमें  वापस  में  कुछ

 झगड़ा है  ।  उसके  कोई  भी  दस  या  पांच  आदमी  बाहर  इकट्ठा होकर  एक  मीटिंग  कर  लेते  हैं  और

 कहते  हैं  कि  हमने  पदाधिकारियों का  च  नाव  किया  हमने  प्रेसीडेंट  चुना  है  श्र  द्रमुक  सेक्रेटरी

 चना  है  जो  पहले  पदाधिकारी  हैं  उनके  ऊपर  झ्र विद् वास  का  प्रस्ताव  पास  किया  है  ।  इस  मामले

 को  वे  लोग  कोर्ट  में  ले  जाते  हैं  शौर  कोट  पहले  वाले  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध स्टे  ी  जारी  कर

 कौर  साल  साल  भर  कौर  छ  :  छ  :  महीने  यह  स्टे  ह  कायम  रहता  है  ।  कौर  जो  पदाधिकारी

 हैं  वे  फंक्शन  नहीं  कर  पाते  ।  उसਂ  दशा  में  मं  जजमेंट  के  साथ  भी  कोई  एग्रीमेंट कैसे  हो  सकता  है  |

 तो  यह  भी  बड़ा  भारी  सवाल  है  ।  मगर  ऐसा  em  तो  सारा  ट्रेड  यूनिवर्स  का  फंक्शन  ही  खत्म

 हो  जाएगा  ।  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  बातों  को  भी  देखने  की  जरूरत  है  ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रायः  एक  बात  पर  जोर  दिया  कि  ट्रेड  यूनिवर्स  की  इनकम  बढ़नी

 उसकी  श्रमिक  स्थिति  सुधरनी  चाहिए  ।  लेकिन  जेसा  हमारे  माननीय  विरोधी  साथियों

 ने  प्रभी  सरकारी  यूनिवर्स  की  बात  की

 एक  माननी  सदस्य  सारे  साथियों  ने  नहीं  कहीं  एकਂ  आदमी  ने  कट्टी  है  ।

 श्री  रामसिंह भाई  श्राप  उनमें  को
 न

 समझिए
 ।

 तो  a  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पिछले  समय  एक्ट  में  बढ़ा  कर  कम  चन्दा  चार  प्रति

 महीना रखा  गया  था  ।  कौर  जो  ट्रेड  यूनियन  मजदूरों  का  अच्छा  काम  करेगी  कौर  उनका  ज्यादा

 भला  करेगी  उसको  मजदूर  ज्यादा  से  ज्यादा  चन्दा  देने  के  लिए  तैयार  मेरे  यहां  कोई  मजदूर  प्रति
 मास  आठ  खाने  से  कम  नहीं  देता  लेकिन  श्राप  कोड  की  बात  कहते  हैं  कौर  इंटर  राइवलरी की  '  बात

 कहते  हैं  जिसकी  चर्चा  नैनीताल में  हुई  थी  ।  हमारी  एक  कम्यूनिस्ट  यूनियन  का  जो  मुख्य  पत्र  हैं

 वह  लिखता है

 gent  चन्दा  विधि

 # ४,  द्वारा  इस  वर्ष  भी  मजदूरों  से  उगलाये  जाने  वाले  चंदे  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  सरकार

 ने  टैक्स  बढ़ाये  व्यापारियों  ने  साव  बढ़ाये  तो  dead  भी
 चंदा

 दर  बढ़ा  कर  श्रमिकों  को  लूटने
 से

 बाज  नहीं  श्राई  ।  गत  वर्ष  रिग  खाते  में
 ६

 रुपया  विधिक  प्रति  मजदूर  चन्दा  लेते  थे  वहं

 &
 रुपया  लिया  इसी  प्रकार  साल  खाते  से  €  की  बजाय  १२  रुपया  चंदा  वसूल  होगा  ।

 भारत  सरकार  की  त्रितलीय  कमेटी  ने  प्रति  मजदूर  प्रति  माह
 ४

 खाने  चंदा  लेने  का  फैसला
 किया  हूँ  फिर

 भी  इंटक  लोग  तिगुनी  चौगुनी  रकम  चंदे  में  वसूल  कर  रहे  हैं  ।

 मजदूर  यूनियन  ने  इस  चन्दा  वृद्धि  नीति  की  आलोचना  की  हू  ।”

 इस  तरह  से  कम्युनिस्ट  पत्र  ने  मजदूरों  से  लिये  जाने  वाले  वंदे  में  वृद्धि  की  श्रालोचना  at है
 are  इसਂ  तरह से  लिखा है  ।

 त्रितलीय  सम्मेलन  में  यह  सिद्धान्त  सब  ने  स्वीकार  किया  था  कि

 मजदूरों
 की

 आधिक  हालत  सुधारी  जाय  कौर  चंदे  में  बाहोती  की  इसलिए  हमारे  उन  भाइयों
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 का
 श्रमिक  को  इस  तरह  से  बहकाना  कि  ट्रेड  यूनियनों  का  चंदा  बढ़ने  नहीं  देना  चाहिए  उचित  बात

 नहीं है  ।  चंदा  वृद्धि  की  इस  तरह  की  आलोचनाएं  उचित  नहीं  हैं  श्र  मैं  gar  उधर  के  विरोधी

 साथियों  को  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  ट्रेड  यूनियन  का  विरोध  क्यों  करते  हैं  ?  श्राप  श्रमिकों का

 विरोध क्यों  करते  हैं  ?  भले  ही  श्रापका  जो  राजनैतिक  दृष्टिकोण  है  उसको  लेकर  श्राप  राजनैतिक

 पाटियों से  लड़ें  झगड़ें  ।  लेकिन  भाई  एन०
 टी

 ०  यू ०  या  हिन्द  मजदूर  संघ  शादी  ट्रेड

 यूनियनों  के  बीच  में  विरोध  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इन  के  बीच  में  एक  संयोगात्मक  दृष्टिकोण  होना  चाहिए
 न

 कि  विरोधात्मक  ।  बस  इतना ही

 में  निवेदन  करना  चाहता  था  ।

 श्री  गुप्त  :  तीसरी  योजना  के  प्रथम  श्राय  व्ययक  के

 भ्रन्तगंत  श्रम  मंत्रालय
 क

 अनुदान  की  मांगों  का  व्यापक  महत्व  मेरा  निवेदन है  कि  इस

 दिशा  में  सरकार
 की

 नीति  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  मजदूरो ंको  कम से  कम  उनके  न्यूनतम

 जो  कि  उन्हें  बहुत  पहिले  ही  उपलब्ध  हो  जाने  चाहिए  थे  मिल  जायें  ।  यह  बात  बिलकूल  स्पष्ट

 है  कि  श्रमिकों  को  उनके  अधिकार  प्राप्त  हुये  नहीं  ।  उनकी  दशा  उत्तररोत्तर क्षोबनीय  होती  जा

 रही हे  ।  श्रमिकों ने  अपना  खून  पसीना  एक  करके  देश  का  उत्पादन  बढ़ाया  है  ate  उनकी

 अपनी  वास्तविक  कम  हो  गयी  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  सरकार  की  श्रम  नीति  सफल  नहीं

 रही  ।

 मैं  सदन  का  ध्यान  इस  ate  श्रीकृष्ण  करवाना  चाहता  हूं  कि  कारखानों  में  श्राधुनिकी  करण

 की  शर्तों  को  समूचित  बनाने  के  सम्बन्ध  में  १९४५७  में  जो  wat करार  हुआ  मालिक  लोग

 उसकी  अवहेलना  कर  वे  लोग  जो  कुछ  कर  रहे  वे  सभी  बातें  उन  सभी  दी  गयी

 सुविधाओं  और  सुरक्षाओं  के  विपरीत  जा  रही  हूं  जिनका  कि  उस  करार  में  उल्लेख  है  ।  मजदूर  वर्ग

 की  गरीबी  राज  वैसी  ही  बनी  हुई  क्योंकि  उनकी  वास्तविक  श्राय  में  कमी  हो  गयी  है  ।  मुझे  इस

 बात  का  भारी  खेद  है  कि  नियोजक  के  रूप  में  सरकार  एक  ऐसा  कदम  उठा  रही  जो  कि  उसके  वायदों

 के  सर्वथा  विपरीत  है  ।  सब  से  अधिक  खेदजनक  बात  यह  है  fe  मालिक  लोग  मजूरी  बोर्डों  के

 सर्वसम्मत  निश्चयों  की  भी  शभ्रवहेलना  कर  रहे  हैं  ।

 मै  इस  जोर  भी  सरकार  का  ध्यान  प्रकृष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  पत्तनों  तथा  गोदियों  में  काम

 करने  वाले  मजदूरों  को  अभी  तक  द्वितीय  वेतन  आयोग  का
 भी

 लाभ  नहीं  मिल  पाया
 सरकार

 को  इस  दिशा  में  समुचित  कार्यवाही  करनी  चाहिए
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  एक  ऐसा

 विधान  बनाने  के  cet  पर  विचार  करना  चाहिए  जिससे  मजूरी  बोर्डों  की  स्वेसम्मत  सिफारिशों  को

 लागू  कराया जा  सके  ।  उसमें  यह  भी  व्यवस्था  की  जाय  कि  सभी  संगठित  उद्योगों  को
 खंड

 प्रणाली  के  पर  मंहगाई  भत्ता  दिलाया  जा  सके  ।

 यह  भी  खेद  की  बात  है  कि  कार्मिक  संघों  को  अनुचित  रुप  में  दबाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 लोगों  को  मजबूर  किया  जा  रहा  है  कि
 वे  इंटक  से  सम्बन्धित  हों

 ।
 यही  कारण  है  कि  हिन्दुस्तान

 मशीन  टूल्स  फैक्टरी  के  कामिक  संघ
 को

 मान्यता  नहीं  दी  जा  रही  है
 ।

 ऐसा  नहीं  किया  जाना

 मूल  waist  में



 ३११ १४  १८८३  ध्रनुदानों  की  मांगें

 अन्त  में  मै  मा  नीय  श्रम  मन्त्री  का  ध्यान  कैफ  के  १७  वें  सत्र  में  arse  सी ०  एफ ०  Sto  यू०

 के  प्रतिनिधि  मण्डल  के  विचार  प्रस्तुत  करता हूं  |  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों की  हड़ताल  के

 बारे  में  कहा  था  कि  इस  हड़ताल  को  कठोरता  से  दबाया  गया  है
 और  इस  प्रकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 संगठन  के  चार्टर  के  सिद्धान्तों का  sere किया  गया  है  ।  मेरा  उनसे  यही  कहना  है  कि  कृपा  करके

 इस  आ्रोर  ध्यान दें  |

 जी  xo  to  कृष्ण  :  :  सभापति  श्रम

 मन्त्रालय  ने  प्रौद्योगिक  मजदूरों  को  लाभ  के  लिये  अनेक  उपाय  लिये  हैं  ।  जैसे  मजदूरों  का  प्रबन्ध

 में  भाग  लाभांश  आदि  शादी  ।  इसीलिये  सभा  के  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस  मन्त्रालय

 की  तारीफ  की  है  ।  परन्तु  मुझे  बड़ा  ही  खेद  है  कि  श्रम  मन्त्रालय  ने  खेतिहर  मजदूरों की  कौर  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया है  ।  प्रत्येक  वर्ष  श्रम  मन्त्री  बताते  है ंकि  वह  कृषि  मजदूरों  की  कौर  ध्यान  देंगे  परन्तु

 केवल  छानबीन  तथा  सर्वेक्षण ग
 करने  के  अतिरिक्त  उन्होंने  कोई  काम  नहीं  किया है

 ।
 मैं  ने

 प्रतिवेदन

 में  पढ़ा  है  कि  सरकार  का  विचार  अब  एक  श्राप  सर्वेक्षण  कराने  का  है
 ।

 में  माननीय  मन्त्री  से  जानना

 चाहता  हं  कि  इसी  तीतरी
 छा  पत्री न

 कराने
 से  पहले  वहू  कृपा  करके

 पहली  छान बीनों  के  अतुसार च्च्  काम

 कराने का  प्रयत्न  करें  ।

 दूसरी  जांच  समिति  ने  बताया  था  कि  दोनों  योजनाओं  में  खेतीहर  मजदूरों  को  कोई  लाभ  नहीं

 gare  ।  किसानों की  ऋगग्रस्तता बढ़  गई  है
 ।

 इनमें  बेरोजगारी भी  बहुत  बढ़  गई  है
 ।  खेतीहर

 दूसरो ंमें  १२०  लाख  तथा  ३०  लाख  स्त्रियां  तथा  बच्चे  हैं  ।  मेरा  श्रम  मन्त्रालय  से  यही  अनुरोध

 है  कि
 यदि  वह  खेतीहर  मजदूरों की  संख्या  अधिक  होने के  कारण  उनकी

 मदद
 की

 कोई  थे  जना
 बनाने

 में  स  कन  नहीं  द् द
 r
 हों  तो  कृपा  करके  स्त्रियों  तथा  बच्चों  की  हालत  सुधारने  के  लिये  कोई  योजना 3

 ग्राह्य  बतायें  |

 यह  सच  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  सिचाई  की  पर्याप्त  सुविधायें  हैं  उन  क्षेत्रों  के  खेतीहर  मजदूरों  की

 हालत बहुत  प्रच्छी  है  ।  परन्तु  देवा  में  ऐसे  स्थान  बहुत  थोड़े  हैं  ।  इसलिये  सरकार  को  प्रयत्न  करने

 चाहियें  जिससे  इनकी  हालत  देश  के  सभी  क्षेत्रों  में  सुधर  जाये  प्रौढ़  यह  संगठित हो  जायें  ।

 अब
 में

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  इस  समय  हमारे  काम  दिलाऊ

 दफ्तर  उम्मीदवारों के  नाम  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  उद्योगों  को  भेज  देते  हैं  ।  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  केवल  इतना  काम  करना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  उन्हें  अरन्य  देशों  के  समान  ही

 वारों  का  किसी
 भी

 काम  में  प्रशिक्षण भी  करना  चाहिये  ।  में  सानता  हुं  कि  श्रम  मन्त्रालय  ने  कई

 ऐसी  प्रायोगिक  प्रशिक्षण  संस्थाओं  की  प्रशिक्षण  कायें  में  सहायता  की  है  जिनमें  व्यवसायों  का  प्रशिक्षण

 किया  जाता  है
 ।

 परन्तु  मेरा  यही  अनुरोध  है  कि  उन्हें  स्वयं  भी  एसी  संस्था  बनानी  चाहिये  ।  आसान इन

 संस्थाओं  के  लिये  हस्तशिल्प  प्रशिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  लिय  तुरन्त  ही  केन्द्र  खोले  जाने  चाहियें  ।

 सभी  देशों  में  कॉमिक  संघों  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  होता  इसलिये  सरकार  तथा  श्रम
 मन्त्रालय  को  यने  कामिक  संतों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  रचनात्मक  कार्यक्रम  हीं  ।  केवल

 अ्रघिक  स्पा  वाले  फर्जी  संतों  को  at  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  चहिए  ।  इसके  साथ  साथ  इन

 कार्मिक
 सं

 वों  के  उन  लोगों  जिन्होंने  अपना  काम  बड़ी  जिम्मेदारी  से  पुरा  किया  प्रमाणपत्र

 mat  कोई  इतनी  दिये  जने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  ag  लोग  जिम्मेदाराना  तरीके

 हे  तथा  श्रतुशासन  में  रह  कर
 फना

 काम  पुरा  कर  सकें
 ।

 SS शाला

 मूर  मं प्रे जी  में



 ¥RRO  मतदानों  की  मांगें  ४  श्रील  १९६१

 [at  म०  To

 सरकार भी  we  उद्योगों  की  मालिक  इसलिये  सरकार को  स्वयं  उद्योगपतियों  के  सामने

 नमूना  बनने  के  लिये  अपने  उद्योगों  के  मजदूरों  के  साथ  उत्तम  व्यवहार  करना  चाहिये  |

 प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  से  कई  संव  सम्बद्ध  हैं  ।  यद्यपि  यह  अपना  काम  बड़ी  जिम्मेदाराना  तथा

 सावधानी  से  फर  रही  हैं  परन्तु  फिर  भी  इनको  सरकर ने  नहीं दी  हैं  ।  इसलिये मेरा  श्रम

 लय  से  भ्रनुरोध हैं  कि  कृपा  करके  इन  सभी  संघो  को  मान्यता  दिलाने  का  प्रयत्न  करें  ।

 श्री  झा
 :

 सभापति  मांगों  पर  चर्चा  ्र रम्भ  करते  समय  माननीय

 मन्त्री  ने  बेरोजगारी  के  बारे
 में

 बताया
 था

 ।  हम  भी  सभी  जानते  हैं  कि  राज  देश  में  बहुत  बे  रोजगारी

 बढ़  गई  हैं  प्रो  इसी  को  रोकने  के  लिये  पहली  कथा  दुसरी  योजना  में  शी  से  औद्योगीकरण करने

 को  बीड़ा  हमने  उठाया  |  परन्तु  यदि  हम  आंकड़ों  को  देखें  तो  vat  है  फि  प्रत्येक  वेष  कारखानों

 की  बढ़  जाने  पर  भी  रोजगार  में  लगे  हुए  लोगों की  संख्या  कम  होती  जा रही  ENR  में

 29, %QR  १९५७ में  ३९,१३८,  १९५८ में  CRUE  तथा  RENE  में  VY,  Lok  कारखाने थे  परन्तु

 १९५६  में  4G, 2¥,0 2  AEE  १९५७  में  RVj,9E, OSE,  gays  में  R¥,2R  ४७  तथा  १९४५६  में

 ३४,७५,९१४  व्यक्त  काम पर  लगे  इन  आंकड़ों से  हम  सब का  व  विकसित होना  जरूरी  है

 मन्त्रालय  को  भी  इस  शोर  ध्यान  चाहिये  ।

 काम  दिलाई  दफ्तरों  का  भी  यही  हाल  हैं  ।  इन  दफ्तरों की  बढ़ती  जा  रही  है  परन्तु  कम

 लोगों को  लाभ  दिलाया  जाता  १९५७ में  १२६,  PEYE—KHo  में  REX  काम  fers

 दफ्तर थे  परन्तु  2EXQ १  में  इनके  द्वारा  ४,  १६,०००  लोगों  को  काम  दिलाया  गया  था  qo

 में  केवल  3,0X,000  लोगों  को  ही  काम  दिलया  जा  सका हैं  |

 तूल चन्द  दूबे  मिठास
 न

 इन  भ्रांफड़ों  से  में  यही  समझता  हूं  कि  हम।रे  सरकारी  कार्यालय  ही  इन  काम  दिलाऊ  दफ्तरों

 को  सहयोग नहीं  दे  रहे  हैं  ।  वहीं  इनका  उपयोग  करना  नहीं  चाहते  हैं
 ।

 स्व।य  तुलसी  संस्थानों की  तो

 छोड़द्रीजिये  ।  मेरा  श्रम  मंत्रालय  से  अनुरोध हैं  कि  इत  ग्रोवर  ध्यान दे  और  काम  दिलाऊ

 दफ्तरों  को  झ्र  प्रभावी  बनाव  जिससे  सभी  सरकारी  स्वायत्त  झासी  संस्थायें  इनका

 उपयोग कर  सकें  ।

 हम  जानते  हैं  फि  घाटे की  श्री-व्यवस्था  के  कारण  मुद्रास्फीति  का  होना  जरूरी
 है  प्रौढ़  जब  ऐसीਂ

 स्थिति  ्र  जाती है  तोਂ  मजदूरों  फा  श्रमिक  मजूरी  मांगन  उचित ही  परन्तु  यह  कहा  फि

 मजदूरों  की  मजूरी  बढ़  जाने  के  करण  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ate  इसीलिये  मजूरी  नहीं  बढ़ाई

 जानी  चाहिये  ठीक  नहीं  है  मेँ बताना  हूं कि  अमरीक  में  मजदूरों की  मजूरी  सात  गुन  बढ़  जने

 जाने  पर  भी  वहीं  मूल्य  aga  के  हैं
 ।

 सन्तोष की  बात  है  कि  तर कर  एफ  बोनस  अयोग  नियुक्त  करने  वाली  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि

 बॉनस  अयोग  में  मजदूर  सभी  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।
 परन्तु  मु

 मुझे  यह  बात  ठीक  नहीं  लगी

 आयोग  के  सर्वसम्मत  feat
 को  at  लगू  फिया  जायेगा  ।  WaT  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार

 को  विचार  करके  यह
 तय  चाहिये  पि  कौन  सी  सिफारिशों  लगू  किए  जाने  योग्य  हैं  तथा  कौनसी

 नहीं  ।  बोनस  Wary  का  उद्देश्य  इसी
 प्रकार  पुरा  होंगा  मेरा  विचर

 हम  देखते हैं  फि  ए०  कोई  o  य०  सी
 ०

 TAT  इरादे  य०  सी
 दोनो  कामिक

 संघों  का

 mira  मतभेद  होने  का  लाभ  मालिक  उठाते  हैं  ।  वहू  कभी एक  का  पक्ष  ले  लेते  हैं  कभी  दूसरी  का  पक्ष

 ले  लेत ेहैं  ।  इसलिये  प्रयत्न  किये  जाने  चा
 हितों  जिससे  मालिकों को  ऐसा  करने  का  प्रवास  न  मिले  और

 मजदूरो का  लाभ  हो
 सकें

 ।

 TH  बं प्रे जी
 में
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 pot नाय  पाई  सभापति  महोदय में
 मन्त्रालय

 की
 प्रशंसा  करता  हूं  कि  उन्होंने

 कई  ौर  उद्योगों  के  लिये  मजूरी  बोले  बनाने  का  निश्चय  किया  है  अ्रौर  एफ  लाभांश  वियोग  भी  बनाया

 जा रहा है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  मंत्रालय  का  हड़ताल  के  दौरान  संयत  रहना  भी  सराहनीय है
 ।  हड़ताल

 को  प्रतिष्ठा  का  fara  बना  कर  लोगों  ने  ठोत  कदमों  से  कुचलने  का  बीड़ा  उठाया
 था

 परन्तु  केवल  यही

 एक  ऐसा  मन्त्रालय  था  जिसने  इस  गट  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  किया  |

 माननीय मन्त्री  ने  झपने  भाषण  में  बताया कि  मजदूरों  की  वास्तविक राय  बढ़ी  है  ।

 रात  श्रमजीवी  वर्गों  के  निर्वाह  व्यय  के  देशनांक  देखें  ता  पत  लगता  है  कि  उनको  सही  अधार पर तैयार पर  तैयार

 थीं  फिया  गय  है  |  श्रमजीवी  वर्गों  केਂ  निर्वाह  व्यय  के  वास्तविक  पहल  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया है  |

 श्री  ग्लोरी  ने  भी  भारत  सरक।र  ध्यान  इस  प्रो  दिलाया  हैं  ।  इसलिये  माननीय  मन्त्री  महोदय

 को  देश  की  भ्रम-व्यवस्था  के  अनततार  श्रमजीवियों  के  साथ  उचित  व्यवहार  करने  के  सम्बन्ध  में  कोय

 ही  चाहिये  ।  में  हूं  फि  माननीय  मन्त्री  मजदूर  रों  के  प्रति  वफादार  है  तथा  चहते  हैं

 फि  इनका  भला  हो  परन्तु  उनकी  सरकार  ऐसी  ठोस  कार्यवाही  कर  रही  हैं  जिससे  यह  पता  लग

 सके  फि  मजदूरों  को  भी  देश  की  प्रगति  का  कोई  अंश  et  रहा  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  wins  पर

 पता  हैं  कि  मजदूर  को  देश  की  प्रगति  का  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  हैं  |

 अब  ग्रुप  भारत  के  वेतनभोगी  क्यारियों  को  लीजिये  ।  में  इनके  बारे  में  एक  बार  पहले  भी

 झांकने  चुका  हुं प्र ौर  हद  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  उनको  द्रोहराने  के  लिये  मुझे  क्षमा

 |  १९४८ से  ax G-  के  वास्तविक  राय के  आंकड़े  देखने  पर  लंग  जाता  हैं  कि  उनकी

 वास्तविक  अय  कम  होती  गई  है  ।

 शनी  नंदा  मेंने कुछ  उद्योगों  के  मजदूरों  की  वास्तविक  अय  बढ़ने  के  बारे  में  बताया थीं  ।

 श्री नाथ  पाई  :  जी  हां
 ।

 मेँ  आरम्भ  में  ही  कह  चुका  हूं  कि  कुछ  उद्योगों  के  अतिरिक्त  अन्य  सभी
 उद्योगों  में  वास्तविक  राय  कम  हुई  है  ।  इसी  बात  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  धन  का  समान  वितरण  नहीं

 हो  रहा है  ।

 अब  में  कारखानों  में  दुघ टन अं  के
 बारे  में  बताना  चाहता  हुं  ।  आंकड़ों स ेसे  पता  लगता है

 खानों  में  दुर्घटनायें बहुत  बढ़  गई  हैं
 ।

 हाल
 में

 ही  जलगांव  में  एक  दुर्घटना  हों  गई  जिसके  फलस्वरूप

 २३  व्यक्ति
 मर गए

 ।
 में  जानना  चाहता

 हूं
 कि  क्या  विधि  के

 द्वाराਂ  ऐसी  कोई  व्यवस्था
 नहीं

 z  कि
 मशीन  तथा  व्यक्ति  की  सुरक्षा  के  लिये  सुरक्षात्मक  सावधानी  बरती  जानी  में

 हूं  कि
 यदि

 इस
 प्रकार

 की
 सावधानी

 बरती  जाये
 तो  निश्चित

 रूप  से  दुर्घटनायें  कम  हो  जायेगी
 ।

 मैं

 समझता  हूं
 फि

 श्रम  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  भी  इसके  बारे  में  सीमा  रिश  की  गई  थी  are  उन  सिफारिशों
 पर  कोई  कार्यवाही  नहीं की  गई  है  ।

 भारत  में  सर्वदा  ऐसा  ही  होता  है
 ।

 यहां  भ्रमणी  अच्छी  सिफारिशों
 के  प्रतिवेदन बनाये  जाते  हैं  ।  जो  बाद  में  पुस्तकालयों की  शोभा  बढ़ाते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  अन्य  देशों  की  तुलना  में  दुर्घटनायें  दुगुनी  होती  कारखानों  दुर्घटनायें

 २१  से  २३  प्रतिशत  तथा  खान  दुर्घटनायें  २.  ५६  से  ६.  १  प्रतिशत होती  हैं  ।  हमारे देश  में

 खाना  अधिनियम
 इस

 प्रकार  लागू  होता  है  कि
 प्रत्येक  वह  दुर्घटनाओं  की  संख्या  बढ़ती  जाती है  ।

 १९४७  नन्ना
 २१४,  PEXE  में  २७०,  १९५७  में  १६५८  में  RX  दुघंटनाये हुई  हैं

 a re A

 Tra  भ्रंग्रजी  में
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 [aft नाथ

 पहली  योजना  में  श्र
 म

 की  केद्रीय  संस्था  ३०  लाख  रुपये  से  खोलने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  |

 मैँ
 जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  बारे  में  क्या  sat  क्यों  कि  ag  कभी  तक  नहीं  खुल  पाई  है  ।  मैं

 हूं  कि  मंत्रालय में  कुछ  लोग  हैं
 जो

 अच्छा  काम  करना  चाहते  हैं  परन्तु  किसी  प्रकार  की  जिसका

 पता  लगाना कठिन  के  कारण  वहू  उस  काम  को  पूरा  नहीं  कर  पाते  हैं  ।

 कम  चारीਂ  राज्य  बीमा  योजना  को  ले  लीजिये  |
 इस  दिशा  में  भी  समुचित  प्रगति  नहीं  हो  रही  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  अस्पतालों  को  खोलने  में  विलम्ब  होने  के  wer  पर  विचार

 किया  जाना  चाहिए
 ।

 मेरा  यह  भी
 निवेदन  है  कि  सरकार  को  दृढ़  हो  कर  ऐ  सता  प्रयत्न  करना  चाहिए

 कि
 देश  में  स्वतंत्र  कामिक  संघ  आन्दोलन  का  स्वस्थ  विकास  हो  |  सरकार  को  इस  बात  पर  भी  विचार

 करना  चाहिए  कि  कया  कर्मचारी  भविष्य  निधियोजना  को  व्यापारिक  उपक्रमों  में  भी  लाग  नहीं  किया

 जा  सकता  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्रम  मंत्री  ने  धरने  क्षेत्र  में  जो  सफलता यें  प्राप्त  की सुशीला  नायर

 हूं  उसके  लिए  श्रम  मंत्री  को  बधाई  दे  ने  में  मैं  किसी  से  पीछे  नहीं  हूं  ।  यह  बड़ी  चिन्ता  की  बात  है

 कि  जहां  रोजगार के  अवसर  बढ़  रहे  वहां  आबादी भी  बढ़  रही  है  ।  यह  भी  बड़ी  चिन्ता  का  विषय

 है  कि  नौकरियों  में  महिलाओं का  अंश  निरन्तर कम  हो  रहा  यह  भी  खेद  की  बात  है  कि  उनके

 मामले  में  काम  के  लिए  समान  बतन  का  सिद्धान्त लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार

 को  एसी  व्यवस्था करनी  चाहिए  महिलाओं  के  लिए  नौकरी  के  श्रवंसर  बढ़ें  |

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  को  चाहिए  कि  वे  सभी  उम्मीद

 वारों  की  परीक्षा लिया  जो  लोग  विविध  प्रकार  के  व्यवसायों  के  लिए  वहां  नव प्राय  यदि  आवश्यक

 व्यवस्था  हो  सके  तो  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  हर  काम  दिलाऊ दफ्तर  में  एक  ऐसा  विभाग

 होना  चाहिए  जो  पंगु  लोगों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  प्रयत्न  करता  रहे  ।  इस  बात  का  भी  प्रयत्न

 करना  चाहिए
 कि

 नौकरियों  का  कुछ  प्रतिशत  पंगु  लोगों  के  लिए  सुरक्षित  कर  दिया  जाय
 |

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  कमंचारी  भविष्य  निधि  योजना  सफलतापूर्वक  नहीं  चल  रही
 |

 इसका  कारण  यह  है  कि  इस  पर  दोहरा  नियंत्रण  है  ।  अस्पताल तथा  श्रौषघ,लय  खोले  जाने  चाहिए  ।

 इस  बात  की  प्रतीक्षा  करने  में  ही  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहिए  कि  राज्य  सरकारें  ही  भ्र स्प ताल  अथवा

 झौषघधाल  खोले  |  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  कुछ  स्थानों  पर  सिस्टमਂ  चालू  क्या  गया  है
 ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  यदि  कोई  डाक्टर  अच्छी  प्रकार  से  काम  नहीं

 करता  तो  उसका  नाम  पेनल  में  से  हटा  दिया  जाना  चाहिए
 |  मेरा यह  भी  निवेदन है  कि

 प्रदान  सम्बन्धी  योजनाओं  को  सुनियोजित  ढंग  से  आरम्भ किया  जाना  चाहिए
 ।  जिन  उद्योगो

 में  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  कीं  कमी  है  उनमे ंये  योजनायें  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।  उत्पादन

 केन्द्रों को  प्रशिक्षण  केन्द्रों से  सम्बद्ध  कर  देना  चाहिए  ।  वहां इस  प्रकार  की  वस्तु ग्न ों  का  निर्माण

 किया  जाना  चाहिए  जिसे  समाज  तुरन्त  स्वीकार  कर  ले  ।

 इन  दाब्दों  से  म  मंत्रालय  की  मांगों  का  समान  करती  हुं
 ।

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :  में  केवल  सरकारी क्षत्र  में
 काय

 कर  रहे  मजदूरों की

 अवस्था  पर  ही  चर्चा  करना  चाहता  हूं
 ।  इस  दिशा  में  मेरा  निवेदन  है

 कि
 सरकारी  क्षेत्र  के

 t HA atfeat
 केव  तन  उन्हें  उपलब्ध  सुविधायें ए  क  जैसी  कर  देनीਂ  चाहिए

 |

 मेरा
 यह

 भी  निवेदन

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 है  कि  कार्मिक संघों  को  THT  सदस्यता  की  दौर  ध्यान  न  देकर  मान्यता  प्रदान  की  जानी

 साथ  ही  अनुशासन  संहिता  के  कार्यान्वित  किये  जाने  में  उनका  सहयोग  प्राप्त  किया  जाना

 इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  सभी  निर्णय  मालिकों  ate  मजदूरों  की  संयुक्त

 बैठकों  में  किये  जाने  चाहिए
 ।

 यथा  संभव हो  तो  मजदूरो को
 प्रबन्ध

 में
 साझीदार  बनाया

 जाना  चाहिए  ।

 यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है
 कि

 बोनस  आयोग  की  स्थापना  हो  रही  है
 ।

 इसके  लिए  यह

 जरूरी  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  श्रपनी  नीति  को  स्पष्ट कर  दे  ।  सरकार  को  इस  बात  पर  भी

 विचार  करना  चाहिए  कि  जो  कारखाने  कई  वर्षों  तंक  काफी  बोनस  देते  रहे  हैं  उन्हें  प्रिये  मजदूरों  का

 वेतन  बढ़ाने के  लिए  कहा  जाय  |  यह  भी  उल्लेखनीय है  कि  feat  बंगाल  के  खेतिहर  मजदूरों की

 ददा  भी  बहुत  शोचनीय है  ।  उनकी  ददा  सुधारने  के  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिए
 ।

 जूट  उद्योग  के  मजदूरों  के  लिए  जो  ase  बोझ  नियुक्त  किया  गया  मैं  उसका  स्वागत  करता

 हूं  ।  आशा  करनी  चाहिए  कि  सरकार  बोड़ें  के  नीतियों  को  स्वीकार  करने  में  संकोच  नहीं  करेगी  |

 परिश्रमी  बंगाल  में  बेरोजगारी बढ़  रही  उसका  कुछ  कारण  यह  भी  है
 कि

 वहां  बंगाल  के  बाहर

 के  मजदूरों  को  काम  पर  लगाने  की  प्रवृत्ति  बढ़  रही  है  ।  इससे  वहां  के  मजदूरों  की  स्थिति  बड़ी

 शोचनीय हो  रही  है  ।  इस  दिशा  में  समुचित  कदम  उठाय  जाने  चाहिए  ।  बंगाल  के  १००  पढ़े

 लिखों में  से  ७०  बंगाली

 pat  केशव  नगर  )
 :

 रोजगार  ate  योज़ना  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  के

 वदन
 का

 मैं
 स्वागत  करता  हुं

 ।
 मुझे  प्रसन्नता  है

 कि
 मंत्रालय  ने  प्राक्कलन  समिति  के  सुझावों

 को  मान  लिया है
 ।  म

 विभिन्न  संघों  at  प्रतिद्वंद्विता का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं
 ।  इससे

 कार्यो  की  अवस्था  बहुत  खराब  हो  रही  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  परस्पर  कटुता को  कम  करने

 पुरा  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए
 ।

 इस  कटता के  कारण  ही  कई  बार  हिंसात्मक  कृत्य हो  जाते

 यह  बात  बिल्कुल  निराधार  है
 कि

 सरकार  श्राई०  एन ०
 टी

 ०  यू  ०
 सी  ०

 को  प्रोत्साहन  देती है  |

 इसके  विपरीत  स्थिति  यह  है  कि  अधिकारीगण इस  संगठन  के  सदस्यों को  साम्यवादी  दलों

 दारा  नियन्त्रित  विरोधी  संघों  कीं  हिसात्मक  गतिविधियों  से  बचा  नहीं  सके  हैं  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  ताकि  विभिन्न  उपक्रमों  में  काय॑  करने  वाले  मजदूरों  की  सुरक्षाਂ  सुनिश्चित

 हो  जाय |

 म  इस  भी  ध्यान  श्रीकृष्ण  करवाना  चाहता  हूं  कि  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  जो

 वर्तमान  व्यवस्था  है  उसे  काम  में  नहीं  लाया  जा  रहा  इसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  किं  मजदूरों

 में  निराया  शौर  सन्तोष  फैल  रहा  मेरा  मत  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  विधान  शादी बनाये

 जाने  वाले  वे  इस  अधिवेशन  में  सभा  के  समक्ष  लाये  जाने  चाहिए
 ।  एक  ag  बात  भी  मैं  कहना

 चाहता  हुं
 कि

 मंत्रालय  के  कल्याण  अधिकारी  कोई  विशेष  काय  नहीं  कर  उनसे  कमंचा रियों  को

 समुचित  लाभ  प्राप्त नहीं  हो  रहा  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इन  भ्र घि कारियों  को  अन्य  मंत्रालयों  में

 ठीक  ढंग  से  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए
 ।

 are  मजदूरों  का
 मं

 लगाई  भत्ता  थोड़ा
 सा

 बढ़ाने  के
 बजाय

 उन्हें  खाने  पीने  की  श्रावक  वस्तुयें  सस्ते  दामों  पर  दी  जानी  चाहिए  ।  मजदूरों के  आवास  की
 व्यवस्था

 भी  की  जानी
 चाहिए  ।

 मूल  ब्रंप्रेजो  में
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 श्रीमती  लक्ष्मी
 बाई

 :
 सभापति  मैं  लेबर  ate  एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री

 को
 उन  कामों  के  लिए  घन्यवाद  देती  हूं  जो  उसने  पिछले  साल  किए  द  जो  वह  इस  साल  करना

 चाहती है
 ।

 लेकिन  मेँ  एक  दो  बातों  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं
 ।

 xn  न

 श्राप  कोल  माइंज  से  वेलफेयर  फंड  के  लिए  काफी  रुपया  वसूल  कर  रहे  हैं  ।  श्राप  वहां  से
 दो

 करोड़  रुपये  के  करीब  वसूलते  हैं
 ।

 wt  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  केशव  कह  रहे  थे  कि  सरकार

 की  तरफ  से  मकान  बनाया  जाते  हैं  मगर  उन  घरों  में  कोई  नही ंहै  ।  लेकिन  मैँ  कहना  चाहती

 g  fe  वेलफेयर  फंड  का  मतलब  केवल  यही  नहीं  है  कि  पसे  को  खर्च  दिया  जाए  बल्कि  यह

 कि
 उसका  ठीक  तौर  पर  इस्तेमाल  हो  शौर  सही  तरीके  से  मजदूरों  का  वेलफेयर  हो  देखती

 हूं  कि  श्राप घरों  के
 ऊप९  १६१  लाख  रुपया  वच  कर  रहे  हैं  और  दूसरे  जो  भलाई  के  काम  हैं  उन

 पर  fan २१  लाख  खर्चे कर  रहे  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  है  ।  यह  तो  वैसी ही

 बात  हुई  जसे  कोई  श्रादमी  बाजार  में  जाकर दो  रुपये  का  तो  घाटा  ले  जाए  दो  मन  शव कर

 या  नमक
 उठा

 कर  ले  जाए
 ।

 भ्रमर  किसी  के  पास  घर  न  हो  तो  वह  झोंपड़ी  में  भी  रह  सकता

 झाड़ी  के  नीचे  भी  te  सकता  है  लेकिन  जो  उसकी  दुसरी  जरूस्यितें जिन्दगी  हैं  या  दूसरी  वेलफेयर

 एक्टिविटीज  हैं  भलाई  स्कीमें  वे  बहुत  जरूरी  हैं  ।  जो  लोग  माइंज  में  काम  करते  उनकी

 गिज़ा  बहुत  ताकतवर होनी  चाहिए  भ्र  ore  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  वे  काम  नहीं  कर  सकते  हैं
 ।

 हम  देखते  हूं  कि  माइंज  में  कितने  ही  एक्सीडेंट  हो  जाते  किसी  का  हाथ  कट  जाता  किसी  का

 पैर  कट  जाता है  |  इनको  कम  करने  की  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  माइंस

 इत्यादि में  लोग  काम  करते वे  टी०
 बी०

 के  बहुत  जल्दी  पेशंट  बन  जाते  हैं  ak

 नगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  वे  इस  बीमारी  से  बचे  रहें  तो  इसका  एक  उपाय  यह  हो  सकता  है  कि  उनकी

 गिज़ा  weet  हो  ।  पैसा  वसूल  करना  कोई  बरी  बात  नहीं  वहू  अच्छी  बात  है  लेकिन  उसको  खर्चे

 करने  की  जहां  तक  बात  वह  एक  प्लांट  ढंग  से  होना  चाहिए  |  राज  ऐसा  नहीं  हो  रहा  इस  कौर

 श्राप  ध्यान  दें  ।

 मे  आपको  बतलाना  चाहती  हं  कि  किसी  को  भी  दौलत  से  इतना  care  नहीं  होता  है  जितना

 कि  उसको  बच्चों  के  साथ  होता  चाहे  कोई  धनवान  हो  या  गरीब  हो  बच्चों को  वह  जान  से

 ज्यादा प्यार  करता  है  ।  हम  बच्चों  को  देखते  हैं  कारखानों  में  जाकर  या  माइंज  में  जाकर  तो

 उनको  मुर्दा  सा  पाते  हैं
 ।

 उनकी  जिन्दगी  कुत्तों  से
 भी

 बदतर  होती  है  ध लिफयर  के
 लिये

 कम्युनिटी  are  मल्टीपर्पज  इंस्टीट्यूशंज  होती  लेकिन  वहां  कया  होता  है  किसी  को  कुछ  मालूम

 नहीं  ्  ट्रेड  लोग  वहां  नहीं  होते  हैं  ।  दूध  उनको  नहीं  मिलता  है  ।  मैं  एश्टीमेट्स  कमेटी

 को  बधाई  देती  हूं  कि  उसने  बहुत  ही  wet  रिपोर्ट पेश  की  है  जिस  ated  में  महसूस

 कर  रही  थी  ठीक  उसी  प्रकार  की  रिपोर्ट  उसने  दी  है  ।  ८३वीं  रिपोर्ट  में  बच्चों  के  बारे  में  जो

 रिपोर्ट ए  स्टीमेट  इस  कमेटी  ने  दी  उसको  पढ़ने  से  में  महसूस  करती  हूं  कि  वहू  बिल्कुल  उसी  किस्म

 की  है  जिस  किस्म  की  मैँ  चाहती
 थी  ।

 इसके  लिए  मैँ  उसके
 a

 बधाई  देती  हूं  ae

 नीय  मंत्री  जी  से  श्रपील  करती हूं  कि  ag  इस  को  इम्प्लीमेंट  करें  ।  बच्चों को  गिज़ा नहीं  मिलती

 पेंट  में  दूध  नहीं  पहुंचता  है
 प्रौढ़

 जब  पूछा  जाता  है  तो
 बता  दिया  जाता  है

 कि
 दस

 से  कोटा  नहीं  कराया है  ।  यह  क्यों  नहीं  श्राता  इसकी  जोर  श्नापका  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।

 बच्चों  की  पढ़ाई  का  भी  बरच्छा  इंतिजाम  नहीं  होता  है  ।  इससे  बड़े  खतरनाक  नतीजे  निकल

 रहे  मे  एक  मेम्बर  शोर  में  एक  सर्टिफाइड  जूनियर  स्कूल  का  मेम्बर  हूं
 ।

 मेरे  प्रान्त  में  माइंस  के  जो

 एरियाज  या  जो  फैक्ट्री  एरियाज  उनमें  बच्चों
 की

 तादाद  Roo —_———
 के  करीब है

 ।
 वे  तमाम  बहुत

 मूल  ais  में



 श्रनदानों की  मांगें १४  १८८३  पेरे

 गुण्डागर्दी  करते  ऊँ श्रौर ब  आदतों  में  फंस  जाते  हैं  ।  जब  कोई  इस  की  हरकत  करता  है  तो  उसको

 पकड़  कर  हम  जेल  में  डाल  देते  हैं  ।  एम्प्लायमेंट  के  बारे  में  भ्र भी  एक  भाई  ने  बहुत  अच्छी  स्पीच

 दी  ।  में  उनके  एक्शन  को  स्टडी  कर  रही  थी  ।  कितनी  weet  बातें  उनके  दिल  में  हैं  ak

 कितने  सुझाव  उन्होंने  दिए  हैं  ।  लेकिन  मेरे  सामने  इन  बच्चों की  समस्या  प्राइमरी

 स्कूलों  के  att  मिडल  स्कूलों  के  ।  वहां  पर  उन  स्कूलों  में  अच्छे  टीचर  नहीं  हैं  ।  कहीं  कहीं  पर  तो

 प्राइमरी  कौर  मिडल  एजुकेशन  का  इंतिज़ाम  नहीं  है  wa  वहां  के  बच्चे  कया  करें  ।  वें  गुण्डागर्दी

 करने  लग  जाते  हैं
 ।

 एक  सर्टिफाइड  स्कूल  में  में  गई
 थी  सच्चे  दिल  से  कहती हूं

 कि  मं  चाहे

 मैम्बर  हुं  लेकिन  म॑  भी
 गुनहगार  हूं  ।  इन  ११००  बच्चों  को  जेल  में  हमने  रखा  ्  है

 ।  में

 दूसरों  को  गुनहगार  नहीं  कटती  खुद  गुनहगार  हुं  ।  श्राठ  प्राण  साल  के  बच्चे  को  हम  जेल  में

 बन्द  कर  देते  हम  कहिए  हालत  में  क्या  लीडरी  कर  रहे  हैं  या  कुछ  कर  रहे  हैं  ।  नापक  चाहिये

 कि  उनकी  तालीम  का  श्राप  ठीक  से  प्रबन्ध  करें  ।

 झप  घर  बताते  जा  रहे  हैं  लेकिन  घर  बनाने  से  क्या  होता  लोगों को  खाने  के  लिए

 frat  मिलनी  चाहिये  ।  पिछने  साल  मने  इसके  बारे  में  एक  सुझाव  दिया  था  ate  उसको  में

 फिर  दोहराती हूं  |  श्राप  दो  करोड़  रुपया  वसूल  करते  हैं  ।  उसमें  से  ५०  लाख  या  लाख  गोदाम

 के  लिए  श्राप  रखें  ate  उन  एरियाज  के  लिए  रखें  जहां  पर  क. कक्ट्र ही  हैं  ate  जो  फ़ैक्ट्री  एरियाज  हैं  ।

 वहां  पर  जो  साहुकार  होता  वह  लोगों  को  एक्सप्लायट  करता  लोगों  का  खून  चूसता

 जो  सामान उसको  बहुत  महंगे  भाव  पर  बेचता  है  ।  लोगों  को  घर  की  उतनी  जरूरत  नहीं  है

 जितनी  कि  गिज़ा की  दो  तीन  प्लांट  तक  के  लिए  श्राप  घर  बनाना  बन्द  कर  लोग  झोंपड़ी

 में  रह  लेकिन  उनको  जो  SE ee  लेना  पड़ता  उसको  झ्रापकों  उन्हें  सबसिडाइज़  करके  देना

 चाहिये  ।  अगर  आपने  एप  किया  तो  tite  बढ़ाने  की  बात  भी  इतनी  ज्यादा  नहीं  उठेंगी  ।  श्राप

 nee

 नी  करके  वहां  पर  डिपो  वो  प  पुकार को  खत्म  करें  और  उनको  शोषण  से  बचायें  ।  सरकारी

 होप  west जित  तरह  कि  रेले  वालों  के  हो  हैं  पर  जिस  तरह  से  रेलवे  वालों  को

 सामान  मिलता  val  तरह  से  उनको  सस्ते  भाव  पर  मिलना  चाहिये  ।

 माइन  रियाज़  में  जो  बहनें  रहती
 उनको  करने  के  लिए

 कोई
 काम  नहीं  होता  है

 और  न
 हां

 गड़बड़ी  मची  रहती  है
 ।

 उन  बहनों के  में  झ्रापको  बधाई  देती हं  कि  आपने  गवर्निंग  स्कूल

 रखे
 ट्रेनिंग  सेंटर  रखे  हैं

 ।
 यह  बहुत  भ्रमणी  चीज़  है

 ।
 में  चाहती  हूं  कि  यहां  पर

 काबिल  शर

 अच्छे  टीचर्स  श्राप  रखें  ।  जहां  पर  इनको  प्रभी  न  खोला  गया  है  वहां  पर  खोलने  की  भी  अप  व्यवस्था

 करें  ।  ने  एसा  किया  तो  गड़बड़ी  नहीं  होगी  ।

 ७  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  पर  यह  रुकावट  लगाई  है  कि  वे  पोलिटिकल  कामों  में  हिस्सा  नहीं

 ले  सकते  पोलिटिकल  पार्टीज़  के  मैम्बर  नहीं  बन  सकते  हैं  ।  हमारे  जो  लेबर  हैं  उन्हीं  के  हाथों

 उन्हीं के  कर  कमलों  उन्हीं  की  सेक्रिफाइसिस से  जो  हमारी  सम्पत्ति  जो  हमारा  उत्पादन

 वह  बढ़ता  है  ae  उन  लोगों  को  भी  में  चाहती  हं  कि  पोलिटिकल  कंट्रोवर्सी  से  पाक  रखा  जाए
 ।

 फैक्ट्रिज  में  काम  करने  वाले  नेगरज  के  बीच  पोलिटिकल  पार्टीज़  को  नहीं  जाना  चाहिये  ।  ऐसा

 सुझाव  होना  चाहिये  कि  वहां  पर  देश  के  रक्षक  बनने  पावर्टी  को  कम  करने  वाले  लोग

 हों
 ।

 किसी  पोलिटिकल  पार्टी  के  लोगों  को  वहां  नहीं  जाना  चाहिये  ।  जिस  तरह  से  बाप  गवर्नमेंट

 के  लिये  करते  हैं  उसी  तरह  से  उन  के  लिये  भी  करना  चाहिये
 ।

 इस  के  लिये  श्राप  कोई

 कानूनਂ  हम  सब  को  सपाट  करेंगे  |
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 श्री  पलनियाण्डी  :  में
 श्रम

 मंत्रालय
 को

 मुबारकबाद देता  हूं  ।  श्रमिकों के

 बारे  में  मंत्रालय  द्वारा  प्रथम
 दो

 योज॑नाओं  में
 जो

 रवैया  अपनाया  गया  वह  बिल्कुल  सफल  रहा में  सरकार  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  जिन  कर्मचारियो ंके  विरूद्ध  गत
 हड़ताल

 में  भाग  लेने  के  कारण

 कार्यवाही  की  गयी  थी  उन्हें  पुनः  नियुक्त  किया  जाना  इसी  प्रकार  में  इस  बात  पर  भी  बल

 देना  चाहता  हुं  कि  मजदूर
 संघों

 की
 मान्यता

 के
 बारे  में

 उपयुक्त  विधान  संसद्‌  के  समक्ष  लाया  जाना

 चाहिए ।

 यह  खेद  की  बात  है  कि  कुछ  फैक्टरियों के  मजूरी  बोर्डों की  सिफारिशों  को  wa  तक  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  |  इस  दिदा  में  समुचित  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  विधि  उद्योगों  के  लिए  शौर

 मजरी  बो  स्थापित  किये  जाने  चाहिएं  |
 मेरा  यह

 भी
 निवेदन  है  कि  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  रखने

 के  लिए  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  wie  भ्रमित  से  भ्रमित  लोगों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  ।  तहसीलों  में  भी  व्यवसाय  प्रशिक्षण  संस्थायें  स्थापित  की  जानी  चाहिएं  ताकि

 खेतिहर  मजदूरों  को  भी  प्रशिक्षण  मिल  सक े।

 श्री  सरजू  पाण्ड्य  सभापति  बहुत  सी  चर्चा  इस  सदन  में  इस  मिनिस्ट्री

 के  सम्बन्ध  में  हो  चकी  मं  सिफ॑  दो  तीन  बातों  की  तरफ  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हं  ।  मेरे  पास  इतना  वक्‍त  नहीं  है  कि  मे  इस  मिनिस्ट्री  का  कोई  शास्त्रीय  निवेदन  कर  सक  |

 फिर भी  इस  समय  जो  हमारे मजदूर  वग  की  दशा  उस  को  देखते  हुए  समे  यह  नहीं  समझता

 कि  माननीय  मंत्री  जी  को  किस  बात  के  लिये  धन्यवाद  दिया  जाय  ।  इसमें  कोई  दाक  नहीं  कि  वेज

 बोर्ड  बनाया  एक  कमिशन  प्वाइंट  हो  लेकिन  सही  बात  यही  है  कि  हमारे  मलक  में

 मजदूरों  की  जो  दशा  खास  तौर  से  खेतों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों की  वह  बिल्कुल

 झरादमियों  जैसी  नहीं  न
 उन  के

 साथ  भ्रांतियों व्यवहार  हो  रहा  है
 ।  इस  मंत्रालय ने  उनके

 लिये  कु  किया ही  नहीं  ।  मुझे  तो  tar  मालूम  होता  है  कि  सरकार  के  लोग  एक  खास  विचार  के

 मेरी  समझ  में  तो  स्वतंत्रता  का  wa  यह  है  कि  जिस  के  पास  कुछ  नहीं  है  पहले  उसे  मिलना

 पहले  उस  के  ऊपर  ध्यान  चाहिये  ।  बहुत  से  लोगों  ने  इस  सदन  में  यह  भी  कहा

 कि  कम्यूनिस्टों  द्वारा  संगठित  ट्रेड  यूनियनें  बड़ा  झगड़ा  करती  हैं  कौर  हिसा  मचाती  हैं  ।  लेकिन  मे

 जानता हूं  कि  उत  के  द्वारा  जो  पत  संगठित  की  गई
 हैं  उन  का  एक  मात्र  पेशा  है  मिल  मालिकों

 की  दलाली  करना  और  लड़ने  वाले  मजदूरों  का  गला  काटना  |  इस  के  उन  का  कोई  दूसरा

 काम  नहीं  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  किस  का ?

 श्री  सरजू  पांडेय  :
 जो

 हमारे  दूसरे  भाई  हैं  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  वाले
 ।

 मुझे  इस  बात  का तजुर्बा

 है  ।  वे  ट्रेड  यूनियन का  काम  नहीं  करते  हैं  ।

 रहा  था  |

 श्री  काशीनाथ  गाय  गलत  बात  कहते  हैं  ।

 श्री  सरजू  पांडेय  :  गलत  बात  नहीं  कहता  प्रापर्क  करनी  ब्यान  कर  रहा  हुं
 ।  wat  पिछले

 दिनों  मुझे  हिन्दुस्तान  कंधार  टशन  कम्पनी  के  मज़दूरों  की  भ्र वस् था  देखने  का  मौका  हुमा  ।  यह

 ead  मिर्जापुर  जिले  में  रेंड  बांध  पर  काम  कर  रही  म  नहीं  समझता  कि  वहां  के

 मजदूरों के  लिए  कोई  कानन  उस  कम्पनी में  जो  सारे  मजदूर  रखे  गए  हैं  उनकी  डली वे जज़

 भ्रंग्रेजी  में
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 मजदूरों पर  हाजिरी  लगा  दी  जाती  है  ताकि
 उन

 पर  फैक्टरी ऐक्ट  लागू
 न  हो भ्र ौर  जब  पिछले  साल  a

 ने  इसके  लिए  मांग  उठायी  तो  उनके  ऊपर  गोलियां  चलायी  गयीं  और  उनको  मारा  गया  कौर  हजारों

 प्राणियों  को  जो  कि  हैदराबाद  से  कौर  साउथ
 से  जाकर  काम  कर पर ह ेथे

 कौर  जो
 अच्छे  कारीगर

 थे  उनको  जेलों  में  बन्द  कर  दिया  war  कौर  कितनों  को  मार  मार  कर  निकाल  दिया  ।

 हमारे  जिले  में  एशिया  की  सब  से  बड़ी  श्रोत्रिय  फैक्टरी  है  ।  वहां  लगभग  दो  हजार  मजदूर

 काम  करते  हैं  लेकिन  उनकी  दशा  शभ्रच्छी  नहीं  है  ।  पिछले  दिनों  उनके  बारे  में  में  ने  प्रशन  भी  किया

 था  ।  वहां  कोई  कानून  लागू  नहीं  है
 ।  जो

 अघिकारी  चाहते  हैं  करते
 न

 रहने  के  लिए
 मकान

 न  मजदूरी  का  कोई  तरीका  न  तनख़्वाहों  का  ठीक  sae
 न

 उनके  लिए  दवाओं  का

 प्रबन्ध  है  ।  यहां  तक  कि  जो  बीमा  की  स्कीम  कौर  कारखानों  में  लागू  है  वहां  वह  भी  नहीं  है  ।

 are  भी  हमारे  यहां  एग्री  कल्चरल  लेबरर  एक  जाने  रोज  पर  काम  करता  है  श्र  कहीं  तो  वह

 भी  नहीं  दिया  जाता  atte  मुफ्त  में  काम  लिया  जाता  है
 ।

 श्रीराम  सिंह  भाई
 बर्मा

 :  यह  त्याग है  |

 fat  सरजू  पाडेय
 :

 अगर  कुछ  त्याग  आपको  तरफ से  हो  तो  समझूं ।  श्राप  त  दिन

 मजदूरों
 को

 त्याग  करने  का  उपदेश  देते  रहते  मजदूरों  को  देश  की  तरक्की  के  लिए  त्याग  करने

 को  कहते  रहते  हैं  ।  मजदूर  ६ पन  पेट  पर  पत्थर  बांधने  को  तैयार  हैं  लेकिन  श्राप  भी  तो  झपने  पेट

 पर  कम  से  कम  रोड़ी  ही  रखें  ।  लेकिन  केवल  मजदूर  वग  से  त्याग  की  बात  कही  जाती  उनको

 गालियां दी  जाती  उनको  बदना  मਂ  किया  जाता  है  फि  कामਂ  नहीं  शराब  पीते  हैं  ।  तो  लाजिमी

 तौर  से  इस  तरह  से  मजदूरों  का  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता
 ।

 मिनिमम  ate  ऐक्ट  का  फायदा  तो  दूर

 उनको  अपने  घरों  के  लिए  मिट्टी  तक  नहीं  मिलती  ।  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  मजदूर  जो  हमारे  देश
 की

 रीढ़ की  हड्डी  के  समान  हैं
 a

 जो
 कि

 देश
 को

 बनाने  वाले  उनकी  दशा  नहीं  सुधारी  जाती

 तो  फिर  श्राप  चाहे  जितनी  बड़ी  बड़ी  बातें  करें  उनसे  कोई  काम  नहीं  होने  वाला  |

 इसलिए में  दो  तीन  बातें  कहना  चाहता  पहली तो  यह  कि  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन

 कम्पनी  जो  कि  सारे  देश  में  कंस्ट्रक्शन  का  काम  करती है  उसमें  काम  करने  वालें  मजदूरों  को  पर्याप्त

 सुविधाएं दी  जाएं  ।  यह  कम्पनी लाखों  करोड़ों  रुपए का  मुनाफा  कर  रही  है  ।  लेकिन  राज  वहां न

 फैक्टरी ऐक्ट  लागू  है  कौर न  मजदूरों को  वे  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  जो  कि  दूसरी  जगह हैं  ।

 मिनिमम tae  ऐक्ट  भी
 उनके  ऊपर  लागू  नहीं है

 ।  वह  भी  लागू  होना  चाहिए  |

 दूसरे  जो  गाजीपुर  में  ग्रोशियस  पटरी  है  जिसमें  लगभग दो  हजार  मजदूर  काम  करते

 हैं  वहां  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  वहां  भी  उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  यह  सरकारी  कारखाना

 है  ।  वहां  के  मजदूरों
 को

 तो  पूरी  सुविधाएं  मिलनी  चाहिए  ore  श्राप  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  अन्य

 लोगों  से  श्राप  कसे  उम्मीद  कर  सकते  हैं  कि  वें  अ्रपने  कारखानों  के  मजदूरों  को  वे  सुविधाएं  दें  ।

 तीसरी  बात  मे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एग्रीकल्चरल  लेबर  के  लिए  कोई  धिन नें  बनाया  जाए

 वे  लोग  इसमें  संगठित  नहीं  हो  सकते  ।  नगर  वे  संगठित  होने  का  प्रयास  करते  हैं  तो  उन
 पर  जुल्म

 ढाए  जाते  हैं  ।  इसलिए  उनके  लिए  कोई  व्यवस्था  भ्र वश्य  की  जाए  ।  ताकि  देश  का  मजदूर
 क

 सुखी हो
 सके

 ।  गौर  जब  मजदूर  सुखी  होंगे  तभी  श्राप  धन्यवाद  के  पात्र  हो  सकते  हैं
 ।

 fattest  में
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 श्री  नंदा
 यह  स्वाभाविक  है  कि  सरकार  अपनी  सफलताओं  का  उल्लेख  करती  है  तो  विरोधी

 सदस्य  सरकार  की  कमियों  की  शर  इशारा  करते  हैं  ।

 श्री  नाथपाई  ने  मजदूर  संघ  एवं  उनके  कार्यों  का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  यही

 निवेदन करना  है  कि  कुछ  मामले  राष्ट्रीय  महत्व  के  होते  हैं  जबकि  कुछ  लोग  उनके  बारे  में  दलीय

 भावना  की  दृष्टि  से  देखते  हैं
 ।

 हमारे  देश  में
 उद्योगों

 का  विकास  बड़ी  तेज़ी से  हों  रहा है  ak

 औद्योगीकरण की  प्रगति  हो  रही  है  ।
 वहां  काम  करने  वाले  तमंचा  रियों  की  ताकत  ही  एसी  ताकत

 है  जो  इस  प्रगति  में  सहायक  हो  सकती  है  ।  लेकिन  कुछ  कर्मचारियों  ने  aaa  संघ  बना  लिये  हैं  ।  श्रगर

 इन  संघ  के  कर्मचारी  एवं  नेता  कर्मचारियों  को  ल्म  की  भलाई  दि  के  बारे  में  सोचे  तो  वे

 देश  की  शौर  अधिक  भलाई  कर  सकते  हैं  ।  यह  कहना  गलत  होगा  कि  कार्मिक  संघों  के  मामले  में  सरकार

 का  दृष्टिकोण  पक्षपातपूर्ण  है  या  वह  किसी  के  साथ  भेदभावपूर्ण  व्यवहार  करती  है  ।  यह  बहुत

 है  कि  मालिक  मजदूर  सम्बन्धों  को  बरच्छा  बनाने  के  लिये  काम  में  लाये  जाने  वाले  उपायों  के  पर

 घार्मिक  संघ  आन्दोलन के  सभी  वर्गों  को  किसी  प्रकार  के  मौलिक  सिद्धान्त  पर  सहमत  होना  चाहिये  ।

 म  यह  बात  निश्चित रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  हमने  किसी  के  साथ  कभी  भी  कोई  भेदभावपूर्ण व्यवहार

 नहीं  किया है  ।

 जहां  तक  हिंसात्मक  बातों  की  बात  है  उससे  किसी  को  कोई  भी  लाभ  नहीं  yan  है  ।  बल्कि

 चोरियों को  हानि  ही  हुई  है  ।  लेकिन  मुझ  खुशी  है  किਂ  हिंसात्मक  नय  वाही  कुछ  कम  ही  हुई  है  ।  उनकी

 संख्या  में  वृद्धि  नहीं  ई  है  बल्कि  संख्या घटी  ही  है  ।  खदान  क्षेत्रों  में  भी  जहां  कि  इनकी  संख्या

 अधिक  हुसना  करती  थी  घटी  ही  है  ।  मेरा  निवेदन  है  किਂ  ऐसी  घटनाएं  कोई  भ्रमणी  चीज  नहीं  हैं  बल्कि

 इनसे  हानि  ही  होती  है  अतः  कोमिक  संघों  को  इस  प्रकार  की  घटनाओं  के  बारे  में  सचेत  रहना  चाहिए  ।

 कामिक  संघों  को  मेँ  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  समझौते  को  क्रियान्वित  कराने  में  सरकार  का

 हाथ  बटाया  है  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  उनके  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  एकਂ  दो  घटनाएं  कभी  हो  गई  हों  ।

 लेकिन  इसमें  उनका  कोई  दोष  नही ंहै  ।  इसमें तो  उनकी  लाचारी  है  ।  फिर  कमंचारी  भी  तो  पुरी  तरह

 संगठित  नहीं  हैं  ।  लेकिन  फिर  भी  उनका  पुरा  पुरा  सहयोग  मिल  रहा  है  ।

 इस  लोकतन्त्रीय  ढांचे  में  हम  सोच  रहे  हैं  कि  मजदूर  भी  प्रशासन  में  भाग  लें  और  इस  बात  की

 झोर  श्री  नाथपाई  ने  भी  संकेत  किया  है  ।  लेकिन  यदि  मजदूरों  में  एक  विशेष  स्तर  की  समझ  व  बुद्धि

 नहीं  पैदा  हो  जाती  ate  यह  काम  कामिक  संघ  ही  कर  सकते  तब  तक  मजदूरों  द्वारा  प्रबन्ध  में  हाथ

 बटाने  का  विचार  व्यथ  है  ।  इसਂ  बारे  में  मजदूर  संघ  बहुत  कम  काम  कर  रहे  हैं  |

 न्याय  निरंजन  के  लिए  सव  ही  पुरा  पुरा  ध्यानਂ  रखा  गया  है  ।  उसकी  अग्रवहेलना कभी नहीं कभी  नहीं

 की  गई  |  लेकिन  न्याय  निर्णय  यनਂ  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  alae  सम्मेलन  में  हमने  न्याय  निलंबन  की  मांग

 को  स्वीकार  करने  या  स्वीकार  करने  के  लिए  कुछ  भ्राता  निश्चित  किए  ताकि  इस  सम्बन्ध  में

 एक  निश्चित  प्रक्रिया  रहे  ।  हर  कोई  इस  बात  को  देख  सकता  है  कि  थे  आघार  किस  प्रकार  लागू  किए

 जाते  हैं  इनके  बारे  में  कभी  भी  कोई  शिकायत  नहीं  की  जा  सकती  ।

 गुप्त  मतदान  के  द्वारा  कार्मिक  संघों  के  बारे  में  यह  पता  लगाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  कि  कोई  वबाम्तकि

 संघ  मजदूरों का  प्रतिनिधित्व  करता है  या  कामिक  संघ  आन्दोलन  के  स्वस्थ  विकास  के  लिए

 लाभप्रद  नहीं  होगा  ।  यह  समुचित  है  कि  मान्यता  देने  के  लिए  कुछ  नियम  होने  चाहियें  ।  कोई  भी

 कार्मिक संघ  यदि  वह  आवश्यक  शर्तों को  पूरा  करता  है  तो  मान्यता  की  मांग  कर  सकता  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  का  समय  अभी  नहीं  भराया  है
 ।

 मूल  aia  में
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 सरकार  का  प्रत्येक  विभाग  तथा  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  प्रत्येक  संस्था  अनुशासन

 संहिता  को  मानने  के  लिये  सहमत  हो  गया  हैं
 |

 जहां  तक
 कि

 रेलवे  मन्त्रालय  का  कहना  है  किਂ  वह  एक

 उच्चकोटि  की  सं  हिता  का  पालन  कर  रहा  है
 ।

 यदि  कर्मचारियों  को  कोई  आपत्ति  नहीं  है
 तो

 हम  इस

 मामले  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते
 ।
 कौर  यही  बात  हम  गौर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  करते  हैं

 ।
 वस्त्र

 बोर्ड  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  सरकार  शीघ्र  ही  एक  विधान  लायेगी  ।

 जहां  तक  कि  सीमेंट  कारखानों  की  बात  है  चुक  सीमेंट  कारखाने  वालों  ने  इस  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 की  है  ।  चीनी  उद्योग  के  बारे  में  हमने  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  है
 ।

 चीनी  उद्योग  मूल्य  बढ़ाने  के  लिये

 कह  रहे  हैं  यह  बात  गलत  है
 ।

 में  सांकेतिक  हड़तालों  के  पक्ष  में  नहीं हूं  क्योंकि इस  से  काम  कम  होता  है  कौर  उत्पादन  गिरता

 है  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  कराती
 कि

 जब  मजूरी  as  द्वारा  सब  कुछ  निश्चित  कर  दिया  जाता

 है  तो  फिर  यह  हड़ताल  क्यों  होती  है
 ।

 मैं  कर्मचारियों  से  निवदन  करता  हूं  वे  एसा
 न

 करें
 ।

 जहां  तक  कि  केन्द्रीय  संस्था  की  इमारत  की  बात  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि

 में  इस  पक्ष
 में

 था  कि  यह  इमारत  बम्बई  में  बने  |  अब  इस  संस्था  के  लिये  एक  नई  इमारत  बनाई  जा  रही  है  ।  संस्था

 का  काम  रुका  नहीं  यह  कार्य  एक  किराये  की  इमारत  में  चलाया  जा  रहा  है  जो  कि  अच्छी  बात  नहीं

 है  ।  अच्छा  तो  यह  होता  कि  शीघ्र  ही  इसकी  इमारत  होती
 |

 सरकारी क्षेत्र  में  रुकेगा  का  उल्लेख  किया गया  है  वहां  विधान  का  नहीं  किया

 गया है  वहां  वेतनों  प्रमापीकरण नहीं  यह  बात  ठीक

 जब  इसका  निर्माण  हो  रहा  था  तो  वहां  यह  बात  हो  रही  थी  कौर  उसकी  कौर  विशष  ध्यान  नहीं

 दिया जा  रहा  था  ।  लेकिन  यह  कार्य  जान  बूझ  कर  नहीं  हो  रहा  था  ।  लेकिन  जब  मैं  निश्चित

 रूप  से  कह  सकता  हू
 कि

 wa  वहां  इन  मामलों  को  ठीक
 कर

 दिया  गया  है  शर  स्थिति  सामान्य है  |

 कोई  भी  निर्माण  समिति  नहीं  बनाई  गई  हैं  ;  उसका  कारण  यह  है  कि  भिलाई  के  लिये  दूसरी

 ही  किस्म  का  विधान  था  ।  झर  se  विधान  को  लागू  करने  के  बारे  में  कुछ  कठिनाइयां  थीं  ।

 fire  सम्बन्ध  अघिनियम  में  संयुक्त  समिति  अथवा  इसी  प्रका'र  की  समिति  बनाने  की  व्यवस्था की

 गई  हूं  ।  कौर  इन  समितियों को  बनाया  जायगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैँ  माननीय  सदस्यों को  यह

 सन  देना  चाहता  g  कि  यह  केवल  कर्मचारियों  के  हित  में  ही  नहीं  है  बल्कि  सरकारी  क्षेत्र  की  प्रतिष्ठा

 भी  बढ़ाता  है  ।  सरकारी  क्षेत्रों  का  भविष्य  अच्छा  हो  इसलिये  यह  शभ्रावस्यक है  कि  उनकी  प्रतिष्ठा

 भी  बढ़ें  ।  उस  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  है  जिसे  कि  कुछ  सरकारी  पदाधिकारी  चला

 रहे  हों  प्रौढ़  वह  लाभ  कमा  रहा  हो  |  उसका  महत्व  तो  तभी  है  जबकि  वहां  मालिक  तथा  कर्मचारियों

 के  आपसी  सम्बन्ध  प्रति  हों  ।

 क्रियान्विति
 के  सम्बन्ध  में  डा  ०  सुशीला  नायर  प्रौढ़  कुछ  प्राय  माननीय  सदस्यों  द्वारा  चारी

 राज्य  बीमा  का  उदाहरण  पेश  किया  गया  ।  यह  सही  करें  चारी  राज्य  बीमा  निगम  की  बैठकों  में

 उपस्थित  रहता  कराया  हुं  प्रौढ़  मैंने  इन  बातों  को  निकट  से  देखा  है  ।  अस्पतालों के  निर्माण  में  देर  हो  गई

 है  ।
 कायें  क्रम  तेयार  हो  गया  है  प्रौढ़  भूमि  खरीदी  जा  चुकी है  ।  चिकित्सा  सम्बन्धी  देखभाल  के  मामले

 में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सं  केत  किया  है  कि  नियन्त्रण  दोहरा  है यह  ठीक  है
 ।

 मैंने  श्रम  मन्त्रणा

 समिति  में  कुछ  माननीय  सदस्यों
 को

 यह  सुझाव  दिया  था
 कि

 वह  हम  राज्यों
 को

 दे  दें
 |

 वह  दोहरा

 नियन्त्रण  खत्म  करने  का  तरीका  था  परन्तु  किसी  ने  भी  उस  विचार  का  समर्थन  नहीं  किया  ।
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 में  देखता  हू  कि  कुछ  मामलों  में  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  ही  हैं  सनौर  उन  पर  हम  विजय  पाने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 भ्र स्प ताल
 के

 निर्माण  में  विलम्ब  ड्  है  ।  भूमि  का  जन  तथा  अन्य  अनेक  प्रश्न

 उत्पन्न  होते  हैं  परन्तु  आज  ऐसा  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जिसमें  आगामी  तीन  या  चार  वर्षों  में  १५

 करोड़  रुपए  या  उसके  लगभग  समस्त  राशि  खत्म  हो  जाएगी  |

 इसके  बाद  म  दुघ  टनों  के  प्रशन  को  लंगा  ।  मैं  होने  वाली  किसी  भी  दुर्घटना  के  पक्ष  में  कुछ

 कहना  ग्रावश्यक नहीं  समझता  हूं  ।  इन  दुघंटनाश्ों का  कारण  चाहे  कुछ  भी  हो  परन्तु  उनकी  संख्या

 देखकर  मेँ  स्वयं  डर  जाता  हूं
 ।

 दुष॑टनाश्रों  का  विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  है  करो  जैसा  कि  माननीय  सदस्य

 ने  संकेत  किया  हमने  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यों  के  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  किया  था  ।  मैं

 यह  स्वीकार  करता हुं
 कि

 मैंने  कारखानों की  दुर्घटनाओं  के
 सम्बन्ध

 में  उस  समय  तक  अधिक  ध्यान

 नहीं  दिया  था  जब  तक कि  उस  पर  विशेष  जोर  नहीं  दिया  गया  ।  हमने  तुरन्त  कार्यवाही की  प्रौढ़  श्रम

 मन्त्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  किया  ate  श्री  यह  मामला  स्थायी  श्रम  समिति  कौर  भारतीय  श्रम

 सम्मेलन  के  सामने  फिर  ar  रहा  है  ।  यह  कार्यसूची  का  एक  महत्वपूर्ण  पद  है
 ।  अनेक  कदमों

 का  सुझाव  दिया  गया  है  झ्र  कुछ  सुझाव  क्रियान्वित  भी  किए  गए  हैं  ।

 प्रति हजार  श्रमिकों  की  घातक  चोटों  की  दर  १०  रही  है  यह  दर  जा  ग  रही  गत वर्ष

 वह  o€  थी  ae  उससे  पिछले  वर्ष  aa  यह  दर  प्रायः  स्थायी है  ।  परन्तु यह  बात

 नहीं है  क्योंकि  उसे  कम  होना  चाहिए  था  ।  अन्य  चोटों  के  सम्बन्ध  में  पिछले  ६  या  ७  वर्षों में  भी  संख्या

 प्रायः  स्थिर  रही  है  ।  उससे  पहले  के  वर्षों  में  उनकी  संख्या  काफी  कम  थी  ।  में  नहीं  कह  सकता

 कि  इस  वृद्धि  का  कारण  रिपोर्टिंग  में  सुधार  है  अथवा  शासन  का  खराब  होना  ।  परन्तु  पिछले

 वर्षों  में  उनमें  कोई  खास  कमी  नहीं  हुई  है  ।  यह  कारखाने के  बारे  में  है  ।  खानों
 के

 सम्बन्ध
 में

 स्थिति  निश्चय  ही  प्रतीक  अच्छी  कुछ  वर्षों  को  छोड़  कर  जब  कि  कोई  बड़ी  दुर्घटना हुई  ग्रोवर  दर

 बढ़  हम  देखते  हैं  कि  खानों के  सम्बन्ध  में  उनकी  संख्या  में  कमी  को  प्रवृत्ति  रही है  ।  १९५३  में

 वह  .८१  उसके  बाद  ७२,  फिर  ६४,  फिर  ५३  कौर  gays F में  ४०  mie  ReXE  में

 चिनाकुरी  दुर्घटना  के  कारण  वह  बढ़  कर  ४७  हो  गई  |  प्रत्य  गम्भीर  चोटों  के  सम्बन्ध  में  भी

 ऐसी  ही  स्थिति  है  ।  उनमें  विधि  की  प्रवृत्ति  नहीं  रही  है  ।  दूसरी  जोर  यदि  एक  निश्चित  अवधि

 को  लिया  जाए  तो  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  कुछ  कमी  रही है  ।  चिनाकुरी  दुर्घटना  के  पश्चात्‌

 एक  सुरक्षा  सम्मेलन  सरा  था  कौर  नियुक्त  को  गई  कुछ  समितियों  ने  तपने  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिये

 कुछ  कार्यवाही  की  जाने  वालो है  कौर  हमें  इस  मामले  में  जोर  लगाना  होगा  |

 fat  नाथ  पाई  :  मैंने  जो  ares  दिये  थे  उनमें  ge vg  को  ग्रा घार  माना  था  ौर  यह  कहा

 था  कि  खानों  में  प्रति  हजार  संख्या  ३.५६  थी  कौर  अब  PvE TE. EL में  ६.६१  है  जैंसा  कि  श्रम

 सम्बन्धी  आंकड़ों  की  पुस्तक  में  बताया  गया है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  उनकी  संख्या  में

 वृद्धि हुई  है  ।

 श्री  नन्दा
 :  यह  में  स्वीकार करता  हूं  ।  यदि  हम  पहले

 की
 प्रवर्ध  लें

 तो
 यह  ठीक  लगेगा

 |

 शब
 हम  इन  प्राप्त

 की  अन्य  देशों  से
 उपलब्ध

 आंकड़ों  से  तुलना  करेंगे
 |  वर्ष  १९५७  के

 सम्बन्ध
 में

 अनेक  देशों  के  आंकड़े  सके  उस  वर्ष  में  भारत  की दुर्घटनाश्रों की  दर
 ०  ४€  थी  ।  एक

 भी  देश  ऐसा  नहीं  है  जिसकी  दुर्घटनाओं  की  इससे  कम  हो  ।  इन  सभी  देशोंकी  दर

 इससे कहीं  अधिक  है  ।  श्रम रोका में  वह  २.  ८६  में  १.७१, कांस  में
 ०  Go  पौ  ब्रिटेन

 में
 ०.६८  थी

 ।

 faa  अंग्रजी  में
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 oft  ताथ  पाई  :  हमें  खानों  की  गहराई  को  याद  रखना  चाहिए
 ।
 मैंने  मशीन  काम  में  लाने

 वाले  कारखानों  के  आंकड़ों  की  तुलना
 की  थी  ।

 कौर  कहा  था
 कि

 उनकी  दर  दुगुनी है  ।

 १ज्ञी नन्दा  यह  ऐसा  तथ्य  है  जिसको
 हमें  भविष्य

 के  लिए  ध्यान
 में

 रखना  चाहिए  क्योंकि

 हम  अपनी  खानों  का  यंत्रीकरण  करने  जा  रहे  हैं  कौर  हमें  गैस
 की

 खानों  का  सामना  करना  होगा
 |

 इस  प्रकार  हमारे  यहां  की  की  दर
 प्राय

 देशों  से  प्रतीक  नहीं है  ।  फिर
 भी  हमें उनको

 कम  करने  का  Tae’  करना  चाहिए  |

 फिर  माननीय  सदस्यों  ने  मजा  रियों  कौर  श्रमिकों  के  रहन  सहन  के  मजलिस

 लाभों  के  स्तर  इरादी  का  निर्देश  किया  |  जो  भी  श्रांकड़े  मेरे  पास  हैं  वे  श्रापके  सामने  छपे  हुए  मौजूद

 वे  हमारी  समस्त  सूचना  के  निकट  अध्ययन  पर  आधारित  हैं  ।  मैंने  स्वयं  यह  कहा  था  कि  जहां

 तक  निर्माण  उद्योगों  का  सम्बन्ध  भ्रांकड़ों  में  वास्तविक  मजूरी  में  केवल  ६  प्रतिशत  fe  दिखाई

 पड़ती है  ।  wer  उद्योगों  में  वह  कहीं  whee  है  a  glare  २७  प्रतिशत  जाता  है  ।  जब  दो

 गेज नाओ ओं  की  भ्र वधि  में  राष्ट्रीय  ora  में
 ४०  प्रतिशत  fa  ate  प्रति  व्यक्ति श्राय  में  २०

 दात  से  कुछ  कम  वृ  द्धि  होगी  ।  सलिए  यदि  हम  राष्ट्रीय  राय  तथा  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  वृद्धि

 की  तुलना  करे  तो  पता  लगेगा  कि  हमारे  श्रमिकों की  स्थिति  बहुत  बुरी  नहीं  रही  है  ।

 कुछ  स्थानों  में  पिछले  कुछ  वर्षों  में  उनकी  स्थिति  पहले  से  भी  अधिक  खराब  हो  गई  है  कौर  यह  बहुत

 खेदजनक है  ।  में  समझता  हूं  कि  मजूरी  बोर्डों  की  स्थापना  से  उसमें  सुधार  हो  जाएगा  |  इसलिए

 प्रतिनिधिक  मजूरी  बोर्डों  की  स्थापना  आवश्यक  है  ताकि  श्रमिकों  को  वह  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न

 करने  का  मिल  सके  जो  वे  खो  चुके  हैं  ।

 हमें  मजूरी  बोर्डों  से  भले  ही  न  हो  परन्तु  हमें  जो  साधन  उपलब्ध  हैं  उनमें  हदी  सब  से

 ग्रहण हैं  ।  पुछा  जाता  है  कि  हम  श्रमिकों  के  साथ  न्याय  कयों  नहीं  करते  हैं  ?  हम  क्या  कर  सकते

 हैं  ?  हम  केवल  न्यायनिर्णयन  की  व्यवस्था  कर  सकते  मजूरी  बोर्डे  स्थापित  कर  सकते  हैं  श्र

 नीति  निर्धारण कर  सकते  हैं  ।  ये  सब  कार्य  हम  कर  चुके  हैं  ।  प्रत्येक  मजूरी  बोले  के  निर्देश  पदों  में

 उचित  मजूरी  समिति  की  सिफारिशों  तथा  हमारे  द्वारा  किये  गये  विभिन्न  sea  करारों  निर्देश

 सम्मिलित रहता  है  ।  इसलिए  सरकार  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कर  सकती  है  |

 हम  कहते  हैं  कि  लाभ  बहुत  श्रमिक  मैं  लाभों  की  प्रवृ  मत  के  भ्रांकड़ों  में  नहीं  पड़ना

 यद्यपि  लाभों  में  वृद्धि  के ऑॉफड़े  बढ़ा  चढ़ा  कर  पेश  किए  गए  परन्तु यदि  यह  मानलें  कि  लाभों में

 वृद्धि  हुई  है--क्योंकि  चाहे  जो  भी  हो  पिछले  कुछ  वर्षों  में  प्रतिभू  तियों  के  देशनांक  बहुत  चढ़  गए  =—

 शर  समस्त  उद्योगों  के  लाभों  को  लेकर  श्रमिकों  में  बराबर  बराबर  वितरित  करे  तो  प्रति  व्यक्ति

 लगभग  दो  रुपये  मिलेंगे  ।

 fen  माननीय  सदस्य
 :

 अवतरित  लाभ  के  बारे  में  कया  स्थिति  है
 ?

 ग  नन्दा
 :

 यदि  श्राप  गुप्त  लाभों
 की

 बात  कर  रहे  हैं  तो  मुझे  उसके  श्राकार  की  जानकारी

 नही ंहै  ।  परन्तु  जहां  तक  प्रतिवादित लाभों  का  सम्बन्ध  वह  हम  जानते  ह श्र  वह  इसमें  सम्मिलित

 यदि  हम  ऐसे  मामले  में  कोई  न्याय-निर्णायक  नियुक्त  करे  तो  वह  क्या  करेगा
 ?  हम  उद्योग

 की  क्षमता
 की

 उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं  a  इस  प्रकार  से  हम  श्रमिकों  के  साथ  न्याय नहीं  कर

 सकेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 287  (Ai)
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 श्र

 फिर  मलय  नीति
 का  उल्लेख  किया  गया  कौर  यह  कहा  गया  कि  मैंने  कुछ प्रो  कहा  था

 तथा  रूपरेखा में  कुछ  कौर कहा  गया  है  ।  वास्तव  में  उनमें  कोई  संघर्ष  नहीं  है  ।  यह  हो

 सकता  है  हम  भिन्न  भिन्न  बरातों  पर  जोर  देने  हों  ।  मैं  मुल्यों  को  स्थिर  करने  पर  बहुत  जोर  देता  रहा

 ह  ।
 जब  अरथ  गायत्री  मृतकों  के  सम्बन्ध  मिंतक़े  करते  हैं  ate  कहते  हैं  कि  विकासशील  भ्रम-व्यवस्था

 में  विधि  प्रतीक ये  है  तो  हम  यह  कहते  हैं  कि  केवल  विलास  की  के  मलय  बढ़ाये  जाने

 श्रावक  उस्तादों  के  नहीं  जिनका  उपयोग  जन-साधारण  करते  हैं  ।  इस  श्रवसर  पर  मूल्य  नीति  के

 समस्त  विषय  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  परन्तु  मैँने  श्रपना  दृष्टिकोण बता  दिया  है  ।  वह  योजना

 में  व्यक्त  किये  गये  यष्टीकण  से  बिल्कुल  भी  भिन्न  नहीं  है  ।  यदि  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य

 प्राप्त कर  लिये  जाते  हैं  तो  आवश्यक  वस्तुप्रों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  का  कोई  कारण  नहीं  रह

 जाता है  ।

 यह
 कहा  गया

 कि
 बहुत  समय  से  न्यूनतम  मजबूरियों  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  वर्ष

 eso  में  १७  में  पुनरीक्षण  किया गया  ara  ५०  से  १००  प्रतिहत तक  वृद्धियाँ

 ही  ays  pera  यें  बय  उपाय  पर  great  किया  जाता  है  ।

 जित  माननीय सदस्य  ने  क़षि  श्रमिकों  के  बारे  में  कहा  था  वह  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  कृषि

 श्रमिक  जांच  मिति  के  प्रतिवेदन  में  जो  रहस्योद्घाटन  किए  गए  थे  उनसे  बहुत  से  लोगों  को

 बहुत  meas  gar  ata  वर्ष  की  अवधि  में  कृषि  श्रमिकों
 की

 स्थिति  सुधारने के  बजाय

 अघिक खराब  हो  गई  हमने  भ्रांकड़ों की  सावधानी  से  जांच की  समय  की  कठिनाई के  कारण

 मैं  ब्यौरे  में  नहीं  पड़ेंगी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों
 को

 उसके  बारे  में  सूचना  देना  चाहूंगा  परन्तु
 उसमें

 सारा  समय  लग  जाएगा  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।

 हमारे  सामने  यह  स्थिति  थी  कि  gat  प्रतिवेदन  की  अवधि  में  पहली  की  तुलना  में  राय  कम

 थी  ar  जगार  कम  था  ।  दोन  प्रतिवेदनों  का  विशेषज्ञों  द्वारा  भ्रध्ययन  किये  जाने  पर  हमने

 पाया  उन  दोनों  प्रतिवेदनों की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती है  ।  दोनों  में  कृषि  परिवारों

 की  धारणा
 भिन्न  भिन्न

 थी  ।  पहले में  कु  ड  भूमिका ही
 भी  कृषि  श्रमिकों  में  सम्मिलित किए  गए  थे

 क्योंकि भूमि  तवा  अन्य  साधनों से  प्राय  के  सम्बन्ध  में  भिन्न  प्रतिमान रखा  गया  था  ।  इस  जांच

 में  इस  प्रकार  के  परिवार  लगभग  ७  प्रतिशत  कम  थे  ।  उन  ७  प्रतिगत  की  राय  afew  थी  ।

 जब  हमने  समान  चीजों  की  तुलना  की  तो  ज्ञात  हुमा
 कि

 कृषि  श्रमिकों  की  ara  में  कूछ  वृद्धि  ही

 हुई  कमी  नहीं  ।  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी  ही  स्थिति  है  ।

 एक  बात  कौर  भी  थी  कि  फसल  की  कटाई  के  सम्बन्ध  में  कृषि  सम्बन्धी  दरें  कम  हो  गई  थीं  ।

 वास्तव  में  स्थिति  यह  थी  कि  उस  मामले  में  वह  नकद  की  किस्म  में  प्रतीक  भुगतान  था  |

 पहले  मामले  में  आकलन  खुदरा  क्यों  के  आधार  पर  प्रौढ़  दूसरे  मामले  में  थोक  मूल्यों  के  आधार

 ऐसी  बहुत  सी  बातें  जिनके  सम्बन्ध  में  किसी  अवसर  पर  में  विस्तार  में  जिनसे

 यह  ज्ञात  होता  है  कि  जो  सुधार  ड्रा  मालूम  होता  है  वह  केवल  आंकड़ों  में  ही  है  इतना

 ही  re  पकता  हं  कि  इस  प्रतिवेदन को  इस  तके  के  समर्थन में  नहीं  रखा  जा  सकता  है  कि  स्थिति

 खराब हो  गई  है  ।

 fat  लाचार  क्या  ऐसा  नहीं  कहा  गया  है  कि  मजूरी
 की

 दरें  भले  ही  न
 बदलें

 पर  काम  के  दिन  कम  हो  जायें
 ?

 fay  काम  के  दिनों  के  प्राकलन  में  एक  भिन्न  प्रतिमान  लागू  किया  गया  था
 ।  दुसरे

 प्रतिवेदन
 में  श्रमिक  कठोर  प्रतिमान  था  जिसका  वर्णन  किया  जा  चुका  है  ।

 fiat  ast  में
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 परन्तु  कृषि  श्रमिकों  की  स्थिति  पर  cara  देना  श्रावक  है
 ।

 हमने
 इस

 विषय  पर  विचार  करने

 के  लिये  योजना  आयोग  मे  एक  केन्द्रीय  समिति  नियुक्त  की  है  ।  रोजगार
 के

 sear  से  सम्बन्धित  विभिन्न

 ada  are  में  उनके  लाभ  के  हैं  ।  हम  समझते  हैं  कि  जीवित  के  उपयोग  की

 नाझों,मार्ग  दर्शक  योजनाओं  कौर  विशेष  कार्यक्रमों  से  इन  लोगों  को  लाभ  होना  चलायी  |  इस  विषय

 पर  योजना  aTat  में  श्रभी  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  झर  क्या  किया जा

 सकता है

 श्री  ase  fag  )  :
 जनगणना

 के
 से  ज्ञात  होता  है  कि  तीसरी  योजना

 के  प्रारूप  में  जितने  श्रमिकों  को  कल्पना  को  गई  थी  वास्तव में  उनकी  संख्या  २०  या  ३०  लाख  श्रमिक

 होगी  ।  इन  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिये  सरकार  क्या  तुरन्त  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  नन्दा  :  इस  मामले  में  हुम  चिन्तित  हैं
 ।

 जनगणना
 के

 आंकड़ों  से  हमारे  सामने  नई  स्थिति

 भाई है  और  हम  यह  विचार  करेंग
 कि

 हमारे  लिय  शौर  क्या
 करना

 सम्भव  मैं  श्रभी तो  कुछ

 नहीं  बता  सकता कि  क्या  किया  जा  सकेंगी  परन्तु  इससे  यह  श्रव्य  मालूम  होता  है  कि  स्थिति  उससे

 कहीं  aires  गम्भीर  हो  गई  है  जैसी
 कि

 हमने  पहले  के  प्रस्ताव  तेयार  करते  समय  सोची  थी
 ।  परन्तु यह

 सच  wal  जैसा कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा,कि  बंगाल में  रो  जगार  कम  हो  गया है  ।  मेरे पास  आंकड़े

 मौजूद  हैं  में  देखता  हूं  कि  एसी  बात  नहीं  पटसन  उद्योग  में  बंसा  भले  ही  हो  क्योकि  उसमें  वे

 निकल  की  waft  चल  रद्दी  है  ।  परन्तु  समस्त  राज्य  के  सम्बन्ध  में  Rake  में  उनकी  संख्या  ६.  ४२

 लाख  थी  कौर  १९५६  में  oe 4  लाख  अ्रयोतु  ८
 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  कुल  रोजगार  की  ag  स्थिति

 at  |

 कुछ  कौर  भी  बातें  हैं  जिनका  उल्लेख  करना  आवश्यक  है
 ।

 pata पाई  :  मेँ  एक  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  भ्रांकड़ों  के  सम्बन्ध  में  हुम  लोग  केन्द्रीय

 सांख्यिकीय  संस्था  कों  अन्तिम  प्राधिकारी  मान  ले  झर  उसी  के  आंकड़ों  को  यहां  उद्घृत  करें  क्योंकि

 यदि  हम  विभिन्न  संगठ  नों  के  ais  उदुधूत
 करेंग  तो  इस  प्रकार  की  चचा  निर्थक  हो  जायेगी  ।

 श्री  seq  विशेषज्ञों  की  तरह  सांख्यिकी  भी  हमेशा  एकमत  नहीं  होते  हैं  र  हमें

 इन  चीजों के  सम्बन्ध में  कियां  fora  पर  पहुंचना  होता  है  ।  इस  मामले  में  ये  आंकड़े  भी  भिन्न

 नहीं हूं  ।  प्रदान  केवल  इतना  है  कि  हुम  उनका  निवेदन  कसे  करते  हैं
 ?

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  ने  कानपुर  की  स्थिति  का  free  किया  ।  उन्होंने  कहा  कि  कुछ  लोग  सम्पत्ति

 धप्रायकर  प्राणी  नद्दी  दे  रहे  हैं क्योंकि वं  कांग्रेस को  चन्दा  देते  हैं  ।  यह  बहुत  गम्भीर  आरोप है

 उसको  प्रमाणित  किया  जाना  चाहिये  ।  अन्यथा इस  प्र  कार  का  आरोप  लगाना  ठीक  नवदीं  .  .  .

 स०  मो०
 बनजी

 :
 मेने  यह  कहा  था  कि  कानपुर  के  नियोजक  न  आयकर  देते  हैं  कौर  न

 सम्पत्ति  कर  विनय  केवल  शासन  दल  को  चुनाव  के  दौरान  चन्दा  देते  हूं  उनसे  आयकर की  ४८  ०  करोड़

 रुपए  की  बकाया  राशि  वसूल  की  जानी  है  ।

 शची  नन्दा
 :  उनका  यह  कहना  होगा  कि  वे  उतना  लाभ  नहीं  कमा  रहे  हैं  जितना  कि  अन्य  लोग

 कमा  रहे  हैं
 ।  इस

 प्रकार  के  वक्तव्यों  से  यह  नवदीं  कहा
 जा

 सकता  है  कि
 वें  करापवंचन  कर  रहे

 शो  wees  fag:  माननीय  मन्त्री  को  कलकत्ता  के  पत्तनों  की  चिलिंग  तथा
 कार्य  के  सम्बन्ध

 में
 प्रकाश  डालना  चाहिए  |

 यद्यपि  ag  हड़ताल  wa  ख़त्म  gt  गई  है  परन्तु  उसके  बारे  में  जो  सूचना  मेरे  पास  है

 ag  में  माननीय  सदस्य  को  दे  देना  चाहता  हूं  ।  मुझे  उसकी  पृष्ठ  भूमि  मालूम  है  पौर  वह  बहुत
 समय

 से

 चली  श्री  रद्दी  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 ३३४  अनुदानों  की  मांगें  ४  १९६१

 गी  अज राज सिंह
 :  माननीय  श्रम  उप मन्त्री  ने  यह  वक्तव्य  दिया

 था  कि
 हड़ताल  खत्म  कर  दी

 गई है  परन्तु  वास्तव  में  वहू
 ५०  दिन  तक

 जारी  रही
 ।

 ta  में  बिना  पक्की  जानकारी  के  कोई  आरोप  नहीं  लगाता  हूं
 ।

 म  सभा  का  प्रख्यात  हूं  कि  उसने  मेरी  बातें  बड़े  से  सुनीं  ।

 श्री  का०  ना०
 gts:

 हमने
 भी

 कुछ  बातें  wal  थीं  रब  समय  नहीं  है  परन्तु में  माननीय

 मन्त्री  से  श्रतुरोध  करूंगा  कि  वह  उन  भी  विचार  करें  |

 चरी  मैं  इस  बात  का  प्रयत्न  करूंगा  कि  यहां  कही  गई  प्रत्येक  बात  पर  विचार  किया

 जाए  ।  पिछली  बार  भी  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिये  थे  उनको  हमने  अलग  अलग  उत्तर  भेजे

 1.0  नाथ  पाई  :  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हं  सरकार  रहन  सहन  के  खर्च  के  ग्रां कड़े

 एक  स्वतन्त्र  आयोग  दारा  तैयार  कराने  के  सम्बंध  में  विचार  करेगी  जैसाकि  आस्ट्रेलिया  में  होता  है

 क्योंकि  सरकारी  अभिकरण  को  हित  यही  बताने  में  है  कि  वे  काबू  के  बाहर  नहीं  हैं
 ?

 पति  नन्दा
 :  में  इस  प्रकार  की  बात  कतई  पसन्द  नहीं  करता  हूं  ate  यदि  मुझे  इसका  तनिक

 भी  आभास  छह  तो
 मै

 उसे  निश्चय  ही  टूर  करने  का  प्रयत्न  करूंगा
 |

 में  यह  बता  चुका  हूं  कि  एक  गवेषणा

 संस्था  स्थापित  की  जाने  वाली  है  जो  हमारी  आंकड़ों  के  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  सहायता  करेगी  |  परन्तु

 जहां  तक  आंकड़ों  में  प  रिश्ते
 न  का  सम्बन्ध  जिनका  माननीय  सदस्य  ने  निर्देश  हो  सकता  है

 हाल  में  कुछ  परिवर्तन  हो  गए  हों  क्योंकि  थे  देशों  पुराने  पधार  पर  तेयार  किये  गये  थे
 ।

 हाल  में

 परिवारिक  बजट  सम्बन्धी  दूसरी  जांच
 की  गई  है  झर  उससे  कुछ  नए  परिणाम  सामने  जायेंगे  जिनसे

 जीवन  निर्वाह  व्यय  सम्बन्धी  नए  देशनांक  किये  जायेंगे  ।

 fat  एंटनी  पिल्ले  :  क्या  नए  देशनांक  तैयार  करने के  पूरव
 श्रमिकों

 के
 प्रतिनिधि

 से  भी

 परामर्श  किया  जाएगा  ?

 pat  नरदा  :
 ऐसे  सदनों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  सामान्य  उत्तर  यही  है

 कि
 हम  सदा  एक  दूसरे  से  मिलने

 शर  परामर्श  करने  का  प्रयत्न  करते हैं

 सभापति  महोदय  द्वारा  सभी  कठौती
 प्रस्ताव

 मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्रम ब्र ौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें

 मतदान के
 रखी

 तथा  स्वीकृत हुईं
 ।

 $$

 शीर्षक  राशि
 मांग

 संख्या

 ~
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 श्रम  और  रोजगार  मन्त्रालय  का  पूंजी  व्यय  9X, 000
 mas

 इस  के  पहचान  लोक  सभा  ५  अप्रैल  PEGL  /  १४५  acy  के  ग्यारह  बजे

 दिन  an  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 क

 मिर  अंग्रेजी में
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